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 1041  भारतीय  में  पाकिस्तानी  युद्ध
 PA Addy  nal  ities.  Provided

 to
 Pak  Powsin 11.0

 In  Camps  1-2
 बंदियों  को  दी  गई  अतिरिक्त  सुविधाएं

 042  पोर्ट  अण्डमान  का  अप्रिय  of  Blair,
 amat  as  al  vance

 नौसैनिक अड्डे  के  रूप  में  विकास  Naval  Base  374

 Chinese  Invitation  to 043  टेबल  टेनिस  टीम  को  चीन  ०
 का

 Table  Tennis  Team
 4-5

 Geological  Survey  of  rth

 Bengal  5.0 1044
 उत्तर  बंगाल  का  भू-गर्भीय  सर्वेक्षण

 1046  अलीपुर  आयुध  डिपो  के  Memorandum  from  pur

 करमचारियों  से  ज्ञापन  (Calcutta)  Ordnance  |  ot

 Employees  7-8

 Take-over of  Arthur  er  Go 1050  मुजफ्फरपुर  की  आर्थर  बटलर
 Ltd.,  ihar  8-10

 कम्पनी  लिमिटेड  को  अधिकार  में  लेना
 Muzaffarpur,

 ५.  ructi  of  ouses  by 1052  चित्तरंजन  नई  दिल्‍ली  में  दिल्‍ली
 1).  A  aranjan विकास  ‘Sfaaacuy  द्वारा  मकान
 K, ि

 a  10-12
 निर्माण

 10  भारत  का  रक्षा  व्यय  Defence  Expenditure  of  India  12-14 oe
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 ve
 ot  CS

 Defence

 BS  oo  El  Res  rch  Labo-
 सेलेस  राडारਂ  Ta i  a  Hyderabad  15

 47  कारखानों  के  बंद  कच्चे  माल  Workers  Unemployed  jue  to
 की  कमी  और  वित्तीय  सकट  के  कारण

 closure,  Shortage  aw

 Materials  and  Fin  ncial
 बेरोजगार  हुए  श्रमिक
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 1048  पूरा  से  तांबे  का  आयात  Import  of  Copper  from  Peru  15

 1049  भारी  इंजीनियरिंग  निगम  में ्  Joint  Negotiating  Machinery

 रुप  से  बातचीत  करने  की  व्यवस्था
 in  Heavy  Engineering  Cor-

 16 poration

 List  28.0  POW’s  for  Trial  in 1051  बंगलादेश  में  मुकदमा  चलाये  जाने  के
 थक  कके  16

 लिए  युद्ध  बन्दियों  की  सुची
 Bangladesh

 1054  रक्षा  विभाग  में  भर्ती  Recruitment  jin  Defence  De-

 partment  e  16-17

 1055  खनन  पट्टों  में  संशोधन  Modification  of  Mining  Leases  17

 Bill 1056  औद्योगिक  संबंध  सम्बंधी  -  विधेयक  Industrial  Relations  17

 1057  पांचवी  योजना  में  जनजाति  क्षेत्रों  का  Development  of  Tribal  Areas

 विकास
 ‘in  Fifth  Plan:  17-18

 Ugandan  move  for  B:tter  Ties 1058  भारत के  साथ  बेहतर  सम्बन्धों  के  लिए
 with  India  18

 युगांडा  का  प्रस्ताव

 1059  नई  दिल्‍ली  स्थित  ब्राजील
 के  दूतावास  Portuguse  Passports  Issued  by

 Brazilian  Embassy  in  New
 क्वारा  जारी  किये  गये  पूर्तगाल  के  पा रप तन्न

 Delhi  चके  e  19

 1060  अकोककर  कोयला  खानों  द्वारा  सुरक्षा
 Violati  on  of  Safety  and  con-

 तथा  संरक्षण  विधियों  का  उल्लंघनਂ  servation  laws  by  Non-

 Coking  Collieries  1g
 अता ०  To  संख्या

 U.S.  Q.  Nos.

 9857  बिजली  उत्पादन  करने  वाले  Import  of  Power  Generation

 उपकरणों  का  आयात  Equipments  7  20

 9858  Increase  in  prices  of  Ambassa-
 dor  and  Fiat  Cars  20 में  वृद्धि

 9859  बिजली  के  बल्ब  बताने  के  लिए  संयंत्र  Agreement  hetween  H.  M.  T.
 कंप  स्थापना  करने  हेतु  एच०  एस०  eo  and  a  Hungarian  Company

 for  setting  up  of  Plant  for और  हंगरी  की  एक  कम्पनी  में  करार  Electric  Bulbs  e
 9860

 20-21
 युद्ध  में  शहीद  हुए  सेनिक  कर्मचारियों  Representations  from  the
 के  आश्रितों  a  जिला  गुरदासपुर  Dependents  of  Military

 Personnel  killed  in  action में  पम्प  खोलने  ते  for  Grant  of  Licences  to
 लिए  लाइसेंस  देने  हेतु  अभ्यावेदन  open  Petrol  Pumps  in  Gur-

 QI daspur  District  (Punjab)
 9861  अमरीका  में  भारतीय  दूतावास  के  Expenditure  on  Annual  Rent

 भवन  के  वार्षिक  किराये  और  and  Maintenance  of  Build-

 Housing  Indian रखाव  पर  व्यय  ing  for
 21-22 Embassy  in  U.S.A.

 9862  रूस  में  भारतीय  दूतावास  के  भवन  Expenditure  on.  Annual  Rent
 and  Maintenance  of  Build- के  वार्षिक  किराये  और  रख-रखाव
 ing  for  Housing  Indian  Em-

 पर  व्यय  22 bassy  in  U.S.S.R.

 9863.  एग्जामिनर  सिलेक्शन-ग्रेड  और  Qualifications  prescribed  for
 Examiner  Selection  .Grade मिनट  और  18.0  के  लिए  निर्माण त  and  Examiner  Grade  I  and  II

 योग्यताएं  22-23

 (ii)
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 we रन  DH  Recognition:  of  ‘Bhartiya  -Pra-
 9864  भारतीय  प्रतिरक्षा  मजदूर  tisksha  Mazdoor  Sangl

 तीसरे  महासंघ  के  रूप  में  मान्यता  as  a  “11511  Mahasabha  23
 देना

 Compensation  to  Mine  Owners  23-24 9865  खान  मालिकों  को  मुआवजा

 Displaced  persons  settled  in 9866  उड़ीसा  में  कोरापुट  और  गजम
 Koraput  and  Ganjam

 Agency एजेंसी  में  बसाए  गए  विस्थापित  व्यक्ति  of  Orissa  .  25

 9867  उड़ीसा  के  आदिवासी  क्षेत्रों  में  स्थापित  Golonies  established  in  Tribal
 Areas  of  Orissa  .  25 बस्तियां

 Variable  Dearness  Allowance 9868  कोयलाखान  श्रमिकों  को  परिवर्तनशील

 महंगाई
 भत्ता  और  उपदान

 and  Gratuity  to  Coal  Mine
 Workers  25-26

 9869  न्यू  संग्राम  और  न्यू  मजरी  कोयला  Arrears  of  E.  P.  F.  with  New

 खानों  के  नाम  कर्मचारी  भविष्य  निधि  Satgram  and  New  Majri
 ColJieries  26

 की  बकाया  राशि

 9870  zara  तथा  कृषि  मशीनरी  का  निर्माण  Public  private  Sector  Units
 Manufacturing  Tractors  and

 करने  सरकारी  तथा  गर
 Agricultural  Machinery  26-27

 सरकारी  क्षेत्र  के  एकक

 9871  इंजीनिर्यारग  स्नातकों  को  Employment  to  Agricultural

 सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजनाओं  में  Engineering’  Graduates  in
 Public  Sector  Projects  e  27

 रोजगार

 9872  लखनऊ  और  दिल्‍ली में  कृषि  Agricultural  Engineering  Gra-

 रिंग  स्नातक
 duates  In  Lucknow  and
 Delhi

 27

 9873  सेवामुक्त  एमजीसी  कमीशन  प्राप्त  Payment  of  Pension  to  the
 Released  emergency  Uom-

 अधिकारियों  को  पेंशन  देना  mussioned  Officers  27-28

 9874  बने  एण्ड  कम्पनी  कार्यकरण  Enquiry  into  affairs  of  Burn
 and  Co  28 जाच

 9875  विश्वविद्यालयों  में  छात्रों  े  मार  ०  Information-cum-advisory  *  Bur-
 eaus  for  Guidance  of  Stu- दर्शन  हेतु  एवं  dents  in  Universities

 sq t
 28-30

 9876  म०  ग्राम  एण्ड  क्रेन  एण्ड  कम्पनी  M/s  Grasham  and  Cravan  and
 Company  of  India  Ltd. आफ  इंडिया  कलकत्ता
 Calcutta

 -31

 सितम्बर  1969  from  Premier  Auto- 98  और  Request

 1971  के  बीच  खरीदी  प्रत्येक
 mobile  Limited  for  Payment
 of  additional  amount  on

 कार  पर  राशि  के  भुगतान  €८1  Car  Purchased  between
 के  लिए  आटोमोबाइल  September,  1969  and  Nov

 mber,  1971 लिमिटेड  का  अनुरोध  31

 9878  उत्तर  प्रदश  में  लघु  उद्योगों
 Distribution  of  Coal  to  Small

 Scale  Industries  in  Firoza- को  कोयले  का  वितरण
 bad  (Uttar  Pradesh)  31-32

 (iit)
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 9879  हैदराबाद  में  बिजली  के  बल्ब  का  Electric  Bulb
 —-~

 at

 Hyderabad  32
 कारखाना

 9880  New  objective  to  Labour श्रम  नीति  को  नया  उद्देश्य  देना
 32 Policy

 9881  पाकिस्तान  बद्ध-बच्चियाँ  का  Pakistan  Denies  Killing  of
 POWs  32-33 मारा  जाना  स्वीकार  न  करना

 9882  इंडियन  एसोसिएशन  फॉर  एयरो-एशियन  Ard  given  to  Indian  Associa-
 tion  for  Afro-Asian  Solida- सॉलिडेरिटी  को  दी  गई  सहायता
 rity  ष  33

 9883  उडीसा  में  पाई  गई  स्वर्ण  वाली  चट्टानें  Gold-bearing  Rocks  ‘found
 in  Orissa.  33

 9884  इस्पात  के  आयात  की  नई  नीति  New  Shel!  Import  Policy  e  34

 Construction  of a  Satellite  Port 9885  विशाखापत्तनम  समीप

 चेरुरी  में  सहायक  पत्तन  का  निर्माण  at  Balacherurri,  near  Visa-

 khapatnam  34

 9886  व्यक्त  राष्ट  के  मानवीय  अधिकार  Apartheid  Considered  Crime
 International  Law आयोग  द्वारा  रंगभद  के  व्यवहार  को  against

 अन्तर्राज्यीय  कानन  के  विरुद्ध
 by  U.  N.  Commisston  on
 Human  Rights  35

 राध  मानना

 9887  बर्मा  निष्कासित  व्यक्तियों  Rehabilitation  of  Repatriates
 from  Burma  35-36 पुनर्वास

 9888  आई०  आई०  eto  दिल्‍ली  द्वारा  बनाई  Ammonia-Driven  Car  made

 36 गई  अमोनिया  से  चलने  वाली  कार  by  I.1.T.,  Delhi

 9889  चित्तरंजन  नई  दिल्ली  में  Employment  Opportunities

 विस्थापितों के  लिए  रोजगार  के
 for  Displaced

 Persons:  set-

 अवसर  tling  in
 Chittaranjan

 Park,
 New  Delhi  36-37

 9890  एच०  एम०  cto  घड़ियों  की  बिक्री  Sale  of H.  M.  T.  Watches  37

 9891  दिल्‍ली  में  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  की  Black  Market  of  H.  M.  T

 का  काले  बाजार  में  बिकना  Watches  in  Delhi  .  37-38:

 9892  wan  श्रमिकों  के  लिए  मजरी  ate  Wage  Board  for  Mica  Workers  38

 9893  श्री  लंका  साथ  कच्जातीब  द्वीप  Settlement  of  the  issue  of

 के  प्रश्न  के  बारे  में  समझौता  Kachchativu  Island  and’  with
 Srilanka  ‘  38

 9894  देश  में  रक्षा  कर्मचारियों  के  लिय  भर्ती
 Recruiting

 Centre  for  Defence
 केन्द्र  Personnél  in  the  Country  59

 9895  Menial  work  at  Starvation यूरोप  में  भारत से  लाई  गई
 महिलाओं

 न्यूनतम  मजूरी  .
 Wages  to  Women  Brought

 पर  निम्न  का  कार्य  लिया  जाना
 from  India  inte-  Europe  39

 9896  गेर-कोकिंग  कोयले  के  मलय  Prices  of  Non-Coking  Coal  39-40

 Abolition  of  coalfield  Recrui- 9897  कोयला  ata  भर्ती  निकाय

 करना  ting  Body  40
 रीशूटिंग  को  समाप्त  क  ह  है

 (iv)
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 9898  अमरीका  द्वारा  पाकिस्तान को  Supply  of  Submarine  to  Pakis-

 के  स्थान  पर  अन्य  पनडब्बीं  की  सप्लाई
 tan  by U.  S.A.  to

 Replace **Ghazi’’  चे  49

 9899  स्वदेशी  सप्लायरों  द्वारा  प्रतिरक्षा  सामग्री  Supply  of  Defence  Stores  by

 की  सप्लाई  Indigenous  Suppliers  41

 900  रक्षा  सेवाओं  के  लिए  विभिन्न  प्रकार  Proposal  to  develop  Various

 के  के  विकास  का  प्रस्ताव  Types  of  Missiles  for  Defence
 Services  42

 Indians 9901  थाइलैंड  में  व्यापार  के  विदेशी  स्वामित्व  affected  by  Restric-

 पर  प्रतिबन्धों  से  प्रभावित  भारतीय
 tions  on  Forelgn  ownership
 of  Business  in  Thailand  42

 Payment  of  Military  Pension
 9902  राष्ट्रीय  कंडेट  कोर  में  पुनः  नियुक्त

 to  Defence  Personnel  Re-
 रक्षा  कर्मचारियों  ar  मिली  पेंशन  emptoyed  in  N.C.C.  42-43

 का  भुगतान

 Superannuation  Age  of  Army 9903  राष्टीय  कंरट  कोर  में  नियुक्त
 Personnel  Re-employed  in

 किए  गए  स  निक  कर्मचारियों की  N.C.C  43
 ava  आय

 Grant.  of  Annual  Increment
 9904  राष्ट्रीय  कैडेट  कोर  में  पुन  नियुक्त

 to  Defence  Personnel  Re-
 प्रतिरक्षा  .  कर्मचारियों  को  बाईक  employed  in  N.C.C  43

 वृद्धि  देना
 Naval  Bases  of  Foreign  Coun- 9905  हिन्द  महासागर  में  अन्य  देशों  के  tries  in:  Indian  Oceaz  43

 अड्ड

 9906  बिजली  का  उत्पादन  करने  वाले  Ban  on  Import  of  Power
 Equip- करणों  के  आयात  पर  प्रतिबन्ध  ment  44

 9907  भारत  तथा  नेपाल  के  बीच  बातचीत  Fresh  Move  for  Talks  between

 के  लिए  नया  प्रस्ताव
 India  and  Nepal  44

 9908  किसकी  स्थित
 एम्यूनीशन

 फरवरी  के  Sale  of  Arms  and  Ammunition

 जनरल  मैनेजर  gra  wad  नेशनल  to  Messrs  National  Fire-arms

 Company  and  Frontier
 फायर  आमंस  कम्पनी  तथा  फ्रंटियर  Company  Arms  by  General

 Manager,  Ammunition आमने  कम्पनीਂ  को  हथियार  तथा

 गोलाबारूद की  बिक्री  Factory,  Kirkee  45

 9909  राइफल  फैक्टरी  इच्छापूर  के  Sale  of  Arms  and  Ammignition
 to  Private  Dealers  by  General प्रबन्धक  द्वारा  गैर-सरकारी  व्यापारियों
 Meanager  Rifle  Factory

 को  शख्सों  और  भोला  बारूद  की  45-40 Ichhapur

 9910
 भारत

 अथ  सच  लि०  के  ईस्ट  Shifting  of  East  Zone  Ware-

 house  of  Bharat  Earth
 जोन  बेयर  हाउस  का  कलकत्ता से  Movers  Ltd.,  from  Calcutta
 मंसुर  को  स्थानान्तरण  to  Mysore  46

 9911  दण्डकारण्य  परियोजना  में  पश्चिम  West  Bengal,  Refugee  Reha

 bilitation  Department  Em-
 बंगाल  के  शरणार्थी  पुनर्वास  विभाग

 ployees  Working  on  Depu-

 के  प्रतिनियुक्ति पर  काम  कर  रहे  tation  in  Dandakarnya  Pro-

 कर्मचारी  ject  47

 (v)
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 U.S. Q.  Nos  Paces

 9912  दण्डकारण्य  परियोजना  में  प्राथमिक  Extending  Central  Pay  -Scales

 सकल  अध्यापकों  पर  केन्द्रीय
 to  Primary  School,  Teachers
 in  Dandakarnya  Project  47

 वतन मान  लाग  करना

 footy  Rec  itlo 9913  भारतीय  विधि  नई  cognl tion  of  Diploma  of

 के  श्रमिक  विधि  डिप्लोमा  को  मान्यता
 Labour  Laws  from  Indian
 Law  Institution,  New  Delhi  47

 देना

 9914  रोड-रोलरों  के  आयात  के  बारे  में  Decision  regarding  Import  of

 निर्णय
 Road  Rollers  48

 9915  उडीसा  में  भारी  उद्योग  के  अन्तर्गत  Setting  up  of  Industries  under

 उद्योगों  की  स्थापना  Heavy  Industries  in  Orissa  48

 Unions 9916  उडीसा  राज्य  बिजली  बोड़  और  Agreement  between-

 यूनियनों  के  बीच  समझौता  and  Ovissa  State  Elec
 crrieity Board  48

 9917  डाइटरी  लौह  अयस्क  खान  मजदूर  Recognition  to  Daitar:  Iron
 Oré  Mincs  Labour  Tinien  49 संघ  को  मान्यता  देना

 9918  राष्टीय  काट  संस्थापन  में  Transfer  of  clerical  Staff  Em-

 नियुक्त  लिपिक  कर्मचारियों  कां  10८0  N.C.C.  Establish-
 ment  49

 स्थानान्तरण

 9919  राष्टीय  कंरट  कोर  के  अधिकारियों  Stationing  of  N.C.C.  Officers in
 Al  lahabad  49-50 की  इलाहाबाद  में  नियुक्ति

 9920  राज्यों  में  गणतन्त्र  Celebration’  of:  Republic  Day
 Parade  in  the  States  by  Ro- दिवस  की  परेड  का  समारोह  मनाया
 tation  50

 जाना

 9921  जापान  के  उत्पादन  की  तलना  में  Production  of  ‘Steel  in  India

 compared  with  Production भारत  में  इस्पात  का  उत्पादन
 in  Japan  50-5!

 9922  अपनी  पूरी  क्षमता  से  कम  उत्पादन  Public/Private  Sector  Industr  ies

 running  below~  Full  Capa- कर  रहे  सरकारी  तथा  गेर-सरकारी
 cities  °  51

 क्षेत्र के  उद्योग

 9923  भारत-चंन-सीमा-विवाद  के  बार  में
 Republication

 of  Chinese  Pre-

 फोन  के  प्रधानमंत्री  के  पत्र  का  पन  mier’s  letter  Regarding Sino-
 Indian  Border  Dispute  51

 प्रकाशन

 Collaboratron  with  Soviet 9924  बोकारो  और  भिलाई  इस्पात  संयंत्रों
 Union  for  Expansion  of

 के  विस्तार  के  लिए  रूस  के  साथ  Bokaro  and  छाप  1:.1  Steel  Plant  52
 सहयोग

 Contribution:  raised  for  N:  L.  F 9925  अखिल  भारतीय  शांति  परिषद  द्वारा

 राष्ट्रीय  मुक्ति  मोर्चे  के  Delegation  by  All.  India
 Peace  Council  52-53

 मंडल  के  लिए  चंदा  इकठ्ठा  किया

 जाना

 9926  अम्बाजरी  आयुध  कारखाने  में  उत्पादन  Production:  of  Ambajhari  ord-
 nance  Factory  53

 (vi)
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 9927  महाराष्ट  आया  कारखाने में
 Payment  of  difficult  allowances

 to  mployeces  working  in
 काम  करने  वाले  श्रमिकों  को  दुरूह  ordnance  Factorics  of  Ma-
 स्टेशन  भत्ते  की  अदायगी  arasntr rasht

 95754

 9928  1975  तंक  बेरोजगारी में  विधि
 Increase  in

 Unemployment  by 1975  54

 9929  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  में
 Confirmations  in  P.  जि  Or-

 कर्मचारियों  को  स्थायी  करना
 ganisation  कि  54

 330  कोयले  की  कमी  के  कारण कपड़ा
 Textile  Mills  facing  closure

 due  to  shortage  of  Coal
 मिलों  के  '  होने  का  भय  ह्म

 9931  आवश्यकता  ,  .  आधारित  .  न्यूनतम  Need  based  -Minimum  Wage

 मजरी  के  बारे  में  भारतीय  श्रमिक
 concept  of  the  Indian  Labour
 conference  .  55

 सम्मेलन का  मत

 9932  अधिक  बोनस  के  लिए  बोनस  पुनरीक्षण
 Bonus  Keview  Panel  for

 Higher
 पाल  Bonus  55

 9933  1971  के  भारत-पाक  युद्ध  में  शूरता
 Allotment:  of  Free  Land  to

 Army  Personnel  who  did
 का  प्रदर्शन  करने  वाले  सेता  gallent  Job  during  Indo-Pak
 चोरियों  कों  निःशुल्क  कमी  का  आवंटन  War  1971  e  e  56

 9934  Financial.  provision  for  deve- उड़ीसा  में  मलंग टोली  लौह  अयस्क

 खानों  के  विकास  के  वित्तीय  lopment  of  Malangtoli  Iran

 व्यवस्था
 ore  Mines  in  Orissa  56

 9935  भोपाल  में  Seminar  on  Mincral  Wealth प्रदेश
 सम्पदा  विषयक  गोष्ठी

 held  in  Bhopal  (M.P.)  56

 9936  कोड़ा  बीजापुर  क्षेत्र  के  शरणार्थियों  Rehabilitation  of  refugees  of

 का  मध्य  प्रदेश  के  जिला  बस्तर  में
 Koda  Bijapur  areain  Bastar
 District,  Madhya  Pradesh  57

 पुनर्वास

 9937  सरकारी  उपक्रमों  द्वारा  रसाथनों  Public  Undertakings  using  Pri-
 vate  Sector  distribution  net- के  far  गेर-सरकारी  वितरण  प्रणाली  works  for  agricultural  chemi-

 का  उपयोग  cals  57-58

 938  हिन्दुस्तान  एयर  क्राफ्ट  लिमिटेड  और  Manufacture  of  Consumer
 entertainment  electronic  gad- भारत  इलेक्ट्रॉनिक्स  लिमिटेड  द्वारा
 gets  by  H.A.L.  and  B.E.L  58

 उपभोक्ता  मनोरंजन  के  इलेक्ट्रॉनिक्स
 उपकरणों

 )
 निर्माण

 9939  Criteria  regarding  appointment राष्ट्रीयकृत  कोयलाखानों  में  weal
 of  Custodians  of  nationalised

 डायनों  की  नियुक्ति  के  बारे  में  अपनाई
 गई

 Coal  Mines  *  *  58

 99.40  Production  of  gold  by  Bharat भारत  गोल्ड  मां इनिंग  कम्पनी  क्वारा

 सोने का  उत्पादन  d  Mining  Co  58-59

 9941  रक्ष  सामग्री  का  आयात  Import  of  De  Car, Ter)  ce  Stocks  59

 9942  रक्षा  सेनाओं  में  चैकों  का  समाप्त  Abolishing  the  ranks  in  Defence

 किया  जाना
 forces  59-60

 (vii)
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 9943  एम०  टी  ०  प्रतियों  का  निर्माण  Manufacture  and  Expert  -of
 HMT  Watches  Bo और  निर्यात

 9944  प्रायोरिटी  टू  स्टील  फा  New  iptioned  “1,  owest

 area  के  priority  te  steel  for  rural  house

 अन्तर्गत  समाचार

 9945  इस्पात  के  मूल्यों  में  एकरूपता  Unrformity  in  Steél  prices  भाप

 9946  कपड़ा  मिलों  में  ok  के
 कमज़ोरी

 Contract  Workers  in  textile
 mills.  €1-f2

 9947  व्यापारिक  और  तकनी की  Indo-Afghan  Joint  Comrais-

 सहयोग  के  लिए  भारत-अफगाशिस्तान
 sion  for  Economic,  trade  and,
 Technical’Cooperation  62

 संयुक्त  आयोग

 9948  रक्षा  विभाग  द्वारा  अनुपयोगी  जीपों  Auction  of  Unserviceable  Jeeps
 की  नीलामी  by  Defence  Department  62-63

 9949  पाकिस्तान  से  आए  शरणार्थियों  के  Unsettled  claims  of  Refugees
 from  Pakistan दावों  का  न  निपटाया जाना  63

 9950  रक्षा  कर्मचारियों  को  प्रशिक्षण  देने  ‘Collaboration  for  Training  De-

 के  *  लिएਂ  सहयोग
 fence  Personnel  63-64

 9952  क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  कार्यालयों  का  Unsatisfactory  Service  to  1२,
 F.C.  Offices.  . असंतोषजनक  कार्य  64-65

 Watch  Factory  in  Darjecling  . 9953  दार्जीलिंग  में  घड़ियां  बनाने  का  कारखाना  65

 Employment  to  persoens:render- 9954  कोरिया  खानों  के  राष्ट्रीयकरण  के
 ed  Jobless  due:to  Nationali-

 कारण  बेरोजगार  हुए  व्यक्तियों  को  sation  of  Col]‘eries
 रोजगार  प्रदान  करना

 65

 9955  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  खान  मालिकों  ‘Gratuity  benefits  given  by  mine
 ~wners  in  Private  Sector

 द्वारा  दिए  गए  उपदान  सम्बन्धी  लाभ  65-66

 9956  मध्य  प्रदेश  में  गंधयुक्त  कोयले  को  Lxtraction  of  Sulphur-mixed

 निकालना
 *Coal‘frgm  Madhya  Pradesh  66

 9957  मध्य  प्रदेश  में  क्यारी  भविष्य  E.P.F.  Scheme  in  Madhya
 ‘Pradesh  66 योजना

 I  nplementation 9958  लम्ब  समिति  की  सिफारिशों  को
 Committee’s

 of  ‘Loomba

 रूड केला  इस्पात  संयंत्र  में  लागू
 Trecommendi-

 tions  in  Rourkela  Steel  Plant  66
 करना

 मध्य  प्रदेश  में  कर्मचारी  राज्य  बीमा
 9959

 Setting  up.  of  New  ESIS  Hospi-

 योजना  के  नएਂ  अस्पताल  खोलना
 tals  in  Madhya  Pradesh  66-67

 9960  ्  प्रदेश  में  हड़तालों  और  तालाबंदी  Strikes  and  1.00  ६01
 Pradesh  itsin  Madhya की  घटनाएं

 9961  गेर-सरकारी  क्षेत्र  के  एककों  को  इस्पात  Supply  of  Steel  to  Private  Units  67

 की  सप्लाई

 पात
 c

 9962  चित्तरंजन  UID,  नई  दिल्ली  में  कमी
 Ground  rent  in  Chittaranjan

 का  किराया  Park,  New  Delhi  67-68

 (viii)
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 Payment  of  instalments  by  A!- 9963  चित्तरंजन  नई  दिल्‍ली  में  अला

 feat  द्वारा  किश्तों  का  भुगतान
 lottees  in  Chittranjan  Park,
 New  Delhi  .  68

 Construction  of  Markets  in 964  चित्तरंजन  पाक  नई  दिल  में
 Chittaranjan  Park,  New

 बाजारों  को  निर्माण  Delhi.  ष  68-69

 9965  कोयला  खानों  में  उपदान  योजना  Gratuity  Scheme in  Coal  ‘Mines  69

 9966  विदेशियों  द्वारा  भारत  के  बैंकों  में  Requests  for  decrease  of  Rate
 of  Income  Tax  on  Bank  De-

 जमा  राशियों  पर  आयकर  की  दर
 posits  in  India  by  Foreigners  69

 में  कमी  करने  के  लिए  अनुरोध

 9967  राष्ट्र  संघ  के  एशिया  तथा  agua
 Inclusion  of  Bangladesh  in  Unit-

 के  देशों  सम्बन्धी  आर्थिक  आयोग
 ted  Nations  Economic  Coum-
 mission  for  Asia  and:  F

 में  बंगलादेश  कों  शामिल  fear  जानाਂ  East  69-70

 9968  राज्य  सरकार  कर्मचारियों  द्वारा  Demonstration  by  State  Govt

 Employees  to  press  their  de-
 अपनी  मांगे  पूरी  करवाने  के  लिए  mands  ह  ड  70-71
 प्रदान

 9969  अफ्रीकी-एशियाई  एकता  और  अखिल  Visits  by  foreign  delegations  at
 invitations  from  Afro-Asian

 भारतीय  शाति  परिषद  के  निमंत्रण
 Solidarity  end  Al  Indi

 पर  विदेशी  प्रतिनिधिमंडलों  की  Peace  Council  |  71
 भारत  यात्ना

 Fiee  Air  tickets  to  office-bearers 9970  अफ्रेशियाई  एकता  सम्मेलन  और
 of  Afro-Asian

 अखिल  भारतीय  शांति  परिषद  Solidarity
 Conference  and  All  Indic

 के  परदार्धिकारीर्यों  को  fa:  शुल्क  विमान  Peace  Council  e  ा
 टिकट

 9971  राष्टीय  खनिज  विकास  निगम  को  Instructionsto  N.  M.D.  re-

 garding  Fixation  of  Pay
 भूतपूर्व  सेनिक  अधिकारियों  का  वेतन  of  x-Army  Office
 नियत  करमे  के  बारे  में  अनदेश

 72

 9972  गस  सिलैण्डरों  के  लिए  आयात  Import  Licence  for  Gas  Cy-
 linders  72-73 सस

 9973  सरकारी  तथा  गर-सरकारी  क्षेत्रों  में  Manufacture  of  Gas  Cylinders

 गस  सिलैण्डरों  का  निर्माण
 in  Public  and  Private  Sec-
 tors  73

 9974  Non-Deposit  of  EE P.F.  by ग्लोब  मोटे  दिल्‍ली  द्वारा  कर्मचारी
 Globe  Motors,  Delhi भविष्य  निधि  की  राशि  जमा न  74

 करवाया  जाना

 9975  पट्टाधारियों  से  पीपली  कं  पम्पिंग  ग्राउण्ड  Take  over  of  Peepli  Camping
 Dis- भूमि  का  लिया  जाना

 Ground  (Kurukshetr
 trict)  Land  from  Lessee  74-75

 976  ब्रिटानिया  इंजीनियरिंग  Take  over  of  Britannia  Engine-

 गढ  को  अपने  ering  Works,  Titagarh  (West

 नियंत्रण  में  लेना
 ul  75

 9977  बटिस्टा  मिशन  लिखता  का  Closure  of  Baptist  Mission  Press
 Calcutta  क बद  हो  जाना  75-76

 (ix)
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 Ah- 9978  चीनी  अहमदपुर  का  बंद  होना
 Closure  of  Sugar  Mill

 medpur  eo  च  चक  छ  76

 9979  Control  over  distribution  of
 नेपाल  में  भारत  से  आयात  के  fac

 permits  for  imports  from
 परमिटों  के  वितरण  पर  नियंत्रण  e India  in  Nepal  76

 9980  मास  इंडियन  कापर  चाइना  Covering  of  Contractors’  la-
 bour  in  M/s  Indian '  Copper aq  एण्ड  आयात  और  माइन्स  में
 Corporation,  China  Clay

 ठेकेदारों  के  श्रमिकों  पर  कर्मचारी  and  Iron  Ore  Mines  under

 भविष्य  fafa  1952  लाग  E.P.F.  Act  1952  77

 करना

 9981  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  में  Duty  roster  and  Select  list  for

 promotion  of  S.C.  and  5.  T.
 अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  आदिम

 Regional  Inspectors  in  E.
 जाति  के  क्षेत्रीय  निरीक्षकों  की  ि  e  77-78
 afa  के  लिए  ड्यूटी  रोस्टर  और  चयन

 सूची

 9982  उत्तर  प्रदेश  के  चमोली  जिले  में  Large  Deposits  of  Uranium  in
 Chamoli  District  e  78

 नियम  की  बड़ी  मात्ना  में  निक्षेप

 9983  Payment  of  clues  by  M/s  Aiduct मेसर्स  आल डक्ट  इंडिया
 India  Secunderabad  78

 बाद  द्वारा  बकाया  राशि  का  भुगतान

 9984  मास  आल डक्ट  सिकन्दरा बाद  Non-Compliance  oflabour  Laws

 द्वारा  श्रमिक  कानूनों  का  पालन  न  करना
 by  M/s  Adluct  India,  Se-
 cunderabad  78-79

 9985  विदेशों  से  भारत  लौट  Allocation  for  Settlement  of व्यक्तियों  को
 79

 गुजरात  में  बसाने  के  लिए  धन  का
 repatriets  in  Gujarat

 आवंटन

 9986  इण्डियन  ट्यूब  कम्पनी  लिमिटेड
 Remittances  by  Indian  Tube

 Co.  Ltd  49-80
 द्वारा  अपने  देश  को  भेजी  गई  राशि

 Review  of  product-m‘x  of  Al- 9987  दुर्गापुर  मिश्र  इस्पात  संयंत्र  के  मिश्र
 80
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 लोक-सभा
 वाद-विवाद  अनूदित  संस्करण )

 LOK  SABHA  DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)
 ————  es

 लोक-सभा

 LOK  SABHA

 10  1973/20  1895  )

 Thursday,  May  10,  1973/Vaisakha  20,  1895  (Saka)

 लॉक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई  |

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock.

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 |  Mr.  SPEAKER  in  the  Chair

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Additional  Facilities  Provided  to  Pak  P.O.Ws.  in  Indian  Camps

 state  :
 *1041.  Shri  Shankar  Dayal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to

 (a)  the  additional  facilities  being  provided  to  Pak  P.O.Ws.  which  can  generally  be
 said  to  be  over  and  above  those  to  be  provided  under  the  Geneva  Convention  ;

 (b)  whether  during  his  recent  visit  tc  Bihar,  he  inspected  the  Pak  P.O.Ws.  Camps;

 (c)  whether  the  officers  and  the  ordinary  Prisoners-of-War  demanded  some  addizicnal
 facilities  from  him  during  inspection;  and’

 if  so,  the  nature  the:eof?

 The  Minister  of  State  (Defence  Production)  in  the  inistry  of  Defence  (Shri
 Vidhya  Charan  Shukla):  (  a)  The  Geneva  Ccnvention  only  provides  that  humane  treat-
 ment  snould  be  given  to  prisoners  of  war  and  that  provision  of  food,  clothing,  medical  facili-
 ties  etc.  should  be  adequate.  The  exact  facilities  are  not  specified.  Government  of  India  have

 facilities  does  not,  therefore,  arise.
 been  treating  the  prisoners  in  accordance  with  these  principles.  The  question  of  ‘‘additional’’

 (b)  Yes,  Sir.

 (c)  &  (d)  Some  requests  like  piovision  of  a  water  cocler  in  the  hospital,  false  ceiliag  in-
 patients  ward  and  repatriation  of  a  P.O.W.  on  compassionate  grounds  etc.  were  ma  de  by
 the  Piisoners  of  War.

 Shri  Shankar  Dayat  Singh  :  Our  poor  country  is  spending  R  ne  crore  per  month
 en  th.  P.O.Ws.  waut  to  know  whether  Pakistan  had  also  treate  dian  P.O.Ws.,  under
 the  Geneva  Convention,  in  the  same  way,  as  we  are  ti  eating  their  .Ws.  ?  And  also  what
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 additional  facilities  are  being  provided  by  us  to  Pak  P.O.Ws.  other  than  those  specified
 under  Geneva  Convention,  as  I  know  such  facilities  are  being  given  to  them  as  were  not

 available  to  Indian  P.O.Ws.  ?  And  why  such  treatment  is  being  meted  out  to  them  ?

 Shri  Vidya  Charan  Shukla  :  As  I  had  stated,  we  are  not  extending  any  such  facili-

 ties  other  than  those  specified  in  Geneva  Convention.  Secondly,  if  any  other  ccuntry  comits
 a  mistake  it  is  hardly  proper  to  reciprocate  in  the  same  manne:  while  in  Pa  kistan  our  P.O.Ws.

 were  not  treated  fairly  but  as  pait  cf  our  policy  we  had  decided  not  to  ill  treat  them,  rather

 we  would  try  to  treat  them  properly  through  the  International  Committee  of  Red  Cross.

 Therefore.  it  is  not  correct  to  say  that  we  extended  any  facility  other  than  those  covered  by
 Geneva  Coavention.

 P.O.W. Shri  Shankar  Dayal  Singh  :.  Recently,  our  Defence  Minister  visited  some

 Camps  in  Biha:  wherein  they  asked  for  certain  concessions  and  2130  said  something  deroga-

 tory.  Have  23  of  them  escaped,  3:  were  shot  dead  and  66  were  injured  and  they  are  con-

 stantly  making  attempts  tc  escape  ?

 Shri  Vidya  Charan  Shukla  :  The.e  question  have  already  been  covered  11:  replies  to

 arts  (b)  and  (c)  of  the  main  question.  Regarding  derogatory  remarks,  I  have  no  such

 info:  mation.

 Shri  Madhu  Limaye  :  India  and  Bangla  Desh  are  being  unnecessarily  maligned  for
 the  facilities  and  treatment  being  given  to  Pak  P.O.Ws.  I  would,  therefore,  like  to  know
 whether  Government  propose  to  release  such  P.O.Ws.  in  consultation  with  Bangla  Desh

 Prime  Minister  as  have  no  charges  against  them  ?

 Vidhya  Gharan  Shukla  :  Many.  suggestions  have  been  received  including  this  one
 and  they  aie  under  consideration.  But  at  present  it  is  not  possibie  to  say  which  of  them
 would  be  feasible.

 Shri  Buta  Singh  :  The  treatment  meted  out  to  our  Jawans  ana  Civilians  by  Pakistan
 is  well-known.  They  were  physically  mutilated  after  arrest  and  the  gross  illfreatment  is

 heart-rending.  I  therefore,  want  to  know  whether  the  details  in  this  regard  have  been  ob-
 tained  through  any  Swiss  agency  or  International  Gommittee  of  Red  Cross  and  whether

 our  Government  have  conducted  any  talks.at  any.levei  with  Pakistan  Government  ?

 Shri  Vidya  Gharan  Shukla  :  In  repiy  to  an  earlier  supplementary,  I  had  stated  that
 they  were  definitely  if]  treated  and  such  reports  were  received  about  civilians  also  and  we
 had  taken  up  the  matter  through  the  Swiss  Embassy  and  the  International  Committee  of
 Red  Cross  but  we  have  neither  received  a  satisfactory  repiy  nor  any  action  was  taken  by
 them  in  this  regard.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee
 .  Isit  a  fact  that  attempts  to  escape  from  the  camp  is

 among  the  facilities  being  provided  to  Pzk  P.O.Ws.?  If  nct,  how  it  is  possible  for  them  to  do
 so  by  digging  long-distance  sub-ways  without  the  knowledge  of  the  authorities ?

 Shri  Vidya  Charan  Sukla:  It  is  a  well-known  fact  that  P.O.Ws.  in  foreign  countries
 can  and  do  try  to  escape  under  the  Geneva  Convention,  but  as  far  as  we  are  concerned  the
 hon.  Member  should  know  the  number  of  P.O.Ws.  here  and  out  of  them  how  many  attem-
 pted  to  escape  and  the  negligible  number  of  those  who  succeeded  in  their  attempts.  Tne
 hon.  Member  had  asked  this  in  a  satirical  tone...  .

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  द  How  they  are  able  to  dig  sub-ways  then

 Shri  Vidya  Charan  Shukla  :  But  they  were  apprehended  also  and  where  they  were
 successful  there  also  they  were  apprchended  later.  I  can,  therefore,  claim  that  arrangements
 in  their  camps  are  very  satisfactory
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 Bi  अण्डसान  का  अग्रिम  नासा  निक  अड्डे  के  रूप  में  विकास

 +

 क
 1042.  श्री  एम०  रास  गोपाल  रेड्डी  :

 श्री  पी०  गंगादेवी

 किः |  ह  ह क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  बिचार  पोर्ट  अंडमान  का  अग्रिम  नौसैनिक  अड्डे  के  रूप  में

 विकास  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  कया  हूँ  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्या
 चरण

 )
 जी  श्रीमन्‌ ।

 योजनाओं  में  इन  द्वीपों  की  रक्षा  के  लिए  आवश्यक  अवस्थापना  के  विकास  की  व्यवस्था

 हे
 }  qt  ब्लेयर  के  एक  अग्रिम  नौसेना  अड्डे  के  रूप  चरणवार  विकास  का  अनुमोदन  कर

 feat  गया  लगभग  1.53  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  से  एक  प्राथमिक  मरम्मत

 संगठन  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया  पोट  ब्लेयर  में  नौसेना  स्थापना  के  एक  भाग

 के  रूप  में  मौसम  विज्ञान  संबंधी  कार्यालय  मंजूर  किया  है  ।  माननीय  सदस्य  यह  मानेंगे  कि  इस

 विषय
 में

 और  आगे  सुचना  प्रकट
 करना

 लोकहित
 में  नहीं  होगा

 श्री  पी०  गंगादेव  :
 जैसा  माननीय  मंत्री  ने  स्वयं  कहा है  कि  यह  क्षेत्र  सामाजिक  महत्व  है  और

 क्योंकि  इस  द्वीपसमूह  में  सभी  मूल  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  कया  समुद्री  उद्योगों  को  आधुनिक
 बनाने  की  अपेक्षा  स्थानीय  नौ  निक  अड्डा  बनाने  पर  सरकार  विचार  कर  रही  यदि

 तो  इसके  लिए  पांचवें  योजना  में  क्या  उपबंध  किये  गएं  है  ?

 शो  विद्याचरण  शवल  इस  संबंध
 में

 जितनी  सूचना  मै  दे  सकता  वह  दे  दी  गई  है
 में  यह  भी  कह  चुका  ह  कि

 ब्यौरा
 देना  हित  में  नहीं  सदस्य  महोदय  इसके

 लिए  मुझे  बाध्य
 न  करे

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  कुछ  समय  पुर्व  श्री  बसु  ने  वहां  का  दौर  किया  और

 था  कि  अन्दमान  में  आस्ट्रेलिया  आने-जाने  वाले  ब्रिटिश  ara  सेना

 के  विमानों  को  उतरने  की  सुविधा  दी  जाती  &  तो  मैँ  जानना  चाहती  हूं  सरकार  कीਂ  इस

 ,  घोषणा  को  देखते  विचार  अन्दमान  को  विकास  अपने  नौसैनिक  अड्डों
 के  लिए

 करने  का  है  कया  विदेशी  विमानों  को  दी  जा  रही  यह  सुविधा  समाप्त  की

 -St  विदा  चरण  aaa  चक  यह  प्रश्न  उठा  था  और  इसका  उत्तर  at  दिया  गया  ari  यदि
 माननीय  सदस्य  के

 मन  में  कोई  और  बात  हो  तो  वह  पृथक  सुचना  देकर  पुछ  सकते हैं  ।

 alt  समर  गह  :  हवाई  अड्डा  अधिकारियो ंने  eq ०  se  कहा  था  कि  ये  सुविधाएं  ब्रिटीश  सैनिक
 विमानों  कों  दीः  जा  रही  :

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अगले  सदस्य  का  नाम  पुकार  चुका  श्री  एच०  एम०  पटेल |

 श्री  इन्द्रजीत  विदेश  मंत्री  इस  बारे  में  कुछ  कहने  लिए  उठ  रहे  थे  ।

 विदेश  मंत्री  (att  :
 मैं

 तो  अगले  प्रश्न  का  उत्तर  देने  के  लिए  खड़ा  हो  रहा
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 अध्यक्ष  महोदय  :  इसके  लिए  आप  कों  Vat  सूचना  देनी  च  Ite  q  |

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Why  the  correct  information  is  not  being  given  ?  It  Bri-

 tish  planes  have  been  permitted,  they  should  tell  us.  When  this  matter  was  raised  earlier  it

 was  not  replied  to,  how  separate  notice  is  being  asked  for.  Why  so  ?

 Shri  Vidya  Oharan  Sukla  :  Sir,  it  is  not  a  fact.  This  question  is  hardly  relevant  to

 the  main  question.

 है  ऊ e  पोतियां  बसु  :  में  एक  प्रश्न  पुछना  चाहता  ह्

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  में  अगले  सदस्य  का  नाम  पुकार  चुका

 भारतीय  टेबल  टेनिस  टीम  को  चीन  का  निमंत्रण

 *
 1043.  श्री  एच०  एम०  पटल  an  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चीन  ने  पीकिंग  में  अगस्त  माल  में  होने  वाली  एशिया-अफ़ीका-लेटिन  अमरीका

 टेबिल  टेनिस  फ्रेंडशिप  इंवीटेंशनल  टूर्नामेंट  में  खेलने  के  लिए  भारतीय  टेबिल  टेनिस  टीम  को  आमंत्रित

 किया  और

 यदि  at,  तो  इसका  क्या  महत्व

 विदेश  dat  :  भारत  सरकार  को  ऐसा  कोई  निमंत्रण  नहीं  मिला
 है

 ।

 फिर  भी  ऐसा  समझा  जाता  है  कि  अप्रैल  1973  में  यूगोस्लाविया  में  हुई  हाल  की  विश्व  टेबल

 टेनिस  प्रतियोगिता  में  चीन  के  खिलाड़ियों  ने  भारतीय  खिलाड़ियों  को  निमंत्रण  दिया  था ॥

 यह  खेल  az  से  सम्बद्ध  मामला  है  और  सम्बन्धित  खेल  कूद  संस्था  ही  इसमें  निरण
 य

 ले  सकती  है  ।

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  यद्यपि  मंत्री  महोदय  ने  इसे  खेलकूद  का  विषय  बताया  हू  परन्तु

 मुझे  खुशी  है  कि  ag  इसका  उत्तर  देने  को  सहमत  क्या  कूटनीति  को  दृष्टिगत
 रखते  वह  इस  पर  विचार  करेंगे  और  शैली  संघ  को  यह  निमंत्रण  स्वीकार  करने  के  लिए

 प्रसारित  करेंगे  और  उनके  द्वारा  लाई  गई  जानकारीਂ  हमें

 श्री  स्वर्ण  सिह  :  सदस्य  महोदय  को  शायद  याद  होगा  कि  हमारी  एक  टेबिल  टेनिस  टीम

 पीछे  गई  थी  परन्तु  इसका  निर्णय  तो  खेलकूद  संस्था  को  ही  करना  है  कि  मौखिक  रूप  से  fear

 गया  निमंत्रण  स्वीकार  किया  जाये  या  क्योंकि  ऐसे  मामलों  में  मुख्य  संस्था  से

 निमंत्रण  प्राप्त  होना  चाहिय े।  यह  मामला  निमंत्रण  भेजने  वाले  और  भारतीय  संस्था  के

 बीच  का  तथापि  हम  dat  टीमों  के  भारत  आने  और  हमारी  टीमों  के  बाहर  जाने  के

 पक्ष  में

 at  एच०  एम०  पटल  :  मंत्री  महोदय  ने  शायद  मेरे  प्रश्न  के  पहले  भाग  को  नहीं  समझा कि
 पीछे  पिंगपांगਂ  कूटनीति  की  बात  की  काफी  चर्चा  रही  और  इसी  के  कारण  अमरीकी  टीम

 चीन  गई थी

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  इस  प्रश्न  को  लम्बा  कर  रहे  हें

 श्री  एच०  एम०  पटेल :  यह  प्रश्न  तो  स्वीकार  ही  इसी  कारण  किया  गया  अत  मे

 जानना  चाहता  हू  कि  मंत्री  महोदय  इसका  क्या  अर्थ  लगाते  हैं  और  क्या  इसे  वर्तमान  परिस्थितियों

 में  लागू  किया  जा  सकता  है  या

 4



 10  1973  मौखिक  उत्तर

 ——

 श्री  स्वरण  fag  :  यह  मुनिश्री
 चीन  अमरीका  द्वारा  अपनाई  गई  थी  क्योंकि

 अमरीकी  टीम  को  चीन  आने  का  निमंत्रण दोनों  ने  एक-दूसरे  को  मान्यता  नहों  दी  थी  ।

 दिया  गया  था  परन्तु  यह  मान  लेना  मू खंता  होगी  कि  केवल  इसी  कारण  ही  दोनों  के  संबंधों

 में  सुधार  क्योंकि  सभी  जानते  हूँ  कि  में  और  पेरिस  में  भी  अमरीकी  और  चीनी

 राजदूत  सैकड़ों  बार  एक  दूसरे  से  मिले  और  इन्हीं  बैठकों  के  परिणामस्वरूप  उनमें  वर्तमान  संबंध

 स्थापित  हुए  कूटनीतिਂ  तो  पत्रकारों  की  कल्पना  से  बना  शब्द  मात्र  ही

 जो  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  क्या  हमारी  टीम  की  चीन  यात्रा  के  दौरान  हमारे  खेलकूद  संगठन

 ने  विदेश  मंत्रालय  के  coed  से  चीनी  टीम  को  भारत  आने  का  निमंत्रण  दिया  यदि

 तो  क्या  हालमें  चीन  की  ओर  से  हमारे  किसी  खेलकूद  या  सांस्कृतिक  संगठन  को  वहां  आने  का

 कोई  निमंत्रण  मिला

 श्री  सर्वण  सिह  :  मेरी  जानकारी  में  तो  नहीं  मिला

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  मंत्री  महोदय  ने  अभी  अमरीका  और  चीन  में  कूटनीति
 का  उल्लेख  किया  बात  यह  है  कि  अमरीका  का  इस  खेल में  कोई  विशेष  स्तर  नहीं  है  जबकि

 जैसा  कि  हाल  की  स्वार्थ लिंग  कप  प्रतियोगिता  से  स्पष्ट  इस  खेल  में  काफी  आगे

 तो  क्या  मंत्री  महोदय  को  कोई  आपत्ति  होगी  हमारा  शिक्षा  मंत्रालय  एक  टीम  चीन  भेजे

 और  क्या  उनकेਂ  लिए  पारपत्र
 आदि  की  पूरी

 सुविधा

 श्री  tay  fag  :  में  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि  हम  इसके  पक्ष  में  हूँ  कि  ऐसी  टीमें

 दूसरे  देशों  में  जाएं  ।  इन  मामलों  में  हमे  काफी  उदार  2  श्री  बनर्जी  के  दल  के  एक  सदस्य

 से  ही  एक  डाक्टर  को  चीन  जाकर  प्रणाली  का  अध्ययन  करने  का  अनुरोध  किया

 गया  था  और  इसकी  हमने  अनुमति  प्रदान  कर  दी  ay  एसे  ही  सांस्कृतिक  तथा  खेल

 कुद  के  मामलों  में  दोनों  ओर  से  आदानप्रदान  बढ़ाया  जा  सकता  है  और  बढ़ाया  जाना  चाहिये  ।

 उत्तर  बंगाल  का  भ-गर्भाशय  सर्वेक्षण

 *  1044.  श्री  ato  Bo  दारु  चौधरी  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि :

 क्या  भरतपुर  इस्पात  और  खान  मंत्री  द्वारा  दिए  गए  आश्वासन  के  अनुसार  उत्तर  बंगाल
 पया में  विशेषकर  जल पाई  गुड़ी  और  कूच  बिहार  जिलों  में  कोई  भू-गर्भीय  a4  a1  किया

 गया  है  जहां  तांबे  के  मिक्षेप और  तेल  के  कुएं  बड़ी  में  उपलब्ध  और

 यदि  तो  कया  उनका  मंत्रालय  उत्तर  बंगाल  में
 भू-गर्भीय  सर्वेक्षण  करेगा  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध  :  उत्तरी  बंगाल  में

 तेल  और  गेस  आदि  खनिज  पदार्थों  के  लिए  पहले  ही  भू-वभाविक  सर्वेक्षण  किए  गए
 भारतीय  भू-वैज्ञानिक  सर्वेक्षण

 ने
 उदीयमान  क्षेत्रों  में  अब  विस्तृत  अन्वेषण  आरम्भ  किए

 इस  अवस्था  में  इस  क्षेत्र  में  तेल  और  गैस  के  लिए  अतिरिक्त  समन्वयक  कार्य  करना  उचित  नहीं
 समझा  गया  है  क्योंकि  तेन  एवं  गेस  के  जनन  हेतु  इस  क्षेत्र  में

 भूवैज्ञानिक  कार्य  करना  अलाभप्रद

 समझा गया

 प्रश्न  नहीं  उठता है
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 श्री  बी०  के०  डास  चौधरी  :  गत  वह  «4  मई  1972  के  मेरे  प्रश्न  संख्या  699  के  उत्तर

 q  यहं  बताया  गया  था  :--

 भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  की  दस वर्षीय  योजना  (196  9-79)  जों  प्रगति
 पर

 में

 प्रथम  चरण  (1969-74)  में  दार्जिलिंग  और  नल पा  ईगड़ी' ्य  जिलों  के  1250  वर्ग

 feo  मीटर  क्षेत्र  व्यवस्थित  भूवैज्ञानिक  मानचित्रण  और  प्रारम्भिक  खनिज  HAY

 और  जलपाईगुड़ी  और  दारजिलिंग  जिलों  में  डोलोमाइट  और  ग्रेफाइट  के  विस्तृत

 अन्वेषण  सम्मिलित  है  1”

 उत्तर  में  उल्लेख  किया  गया  था  कि  दार्जिलिंग  और  जलपाईगुड़ी  मे  1250  ay  कि०  मीटर
 ७५

 क्ष  त्र  में  भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  द्वारा  जांच  की  गई  म  जानना  चाहता हूं

 कि  कया  यह  जांच  कार्य  पुरा  हो  गया  है  यदि  तो  कितने  क्षेत्र  में  अध्ययन

 गया  हैं  |

 श्री  सुबोध  हंसना  बर्ष  1971-72  और  1972-73  में  1.21  कि०  मीटर  क्षेत्र  में
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 गर्मी  wtaffa  बनाने  का  ara  किया  गया  है  2000'  a4  मील  के  लिए  ह  इच  माप  कम

 है  ॥

 श्री  बी०  के०  ata  चौधरी  :  इसमें  कौन  कौन  से  क्षेत्र  शमिल  किए  गए

 श्री  सुबोध  हंसना  दार्जिलिंग  और  जलपाईगुड़ी  जिलों  के  क्षेत्र  शामिल  हैं  |

 श्रीਂ  बी०  के०  दास  चौधरी :  मंत्री  महोदय  के  वक्तव्य  से  यह  स्पष्ट  है  कि  जांच  अभी  तक

 नहीं  की  गई  किन्तु  जिस  उत्तर  का  मेने  पहले  उल्लेख  किया  हैਂ  उसमें  बताया  गया  है  कि

 दारजिलिंग  जिले  काख्बधान  क्षेत्र  में  खनिजों  के  बहुत  भारी  निक्षेप  हे  उत्तर  में  कहा  है

 भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  द्वारा  हाल  ही  में  किए  गए  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  के  परिणाम  स्वरूप

 दार्जिलिंग  के  कारूबधान  क्षेत्र  में  क्वार्टर  जाइंट  के  रूप  में  सीसा-जस्त-तास्त्र  निजीकरण  के

 कुछ  प्राप्ति स्थल  पाए  गए  इन  प्राप्ति  स्थलों  का  बुहत  तापमान  पर  मानचित्रण

 प्रतिदिन  और  छिद्र  द्वारा  अन्वेषण  किया  जा  रहा

 भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  के  प्रतिवेदन  में  यह  भी  कहा  गया  है  कि  eooese

 म  as  सब  बार अध्यक्ष  महोदय  ae  नहीं  उन्हें  प्रश्न  करना  चाहिए

 बार  नहीं  होने  दूंगा

 श्री  बी०  के ०  दास  चौधरी  में  अधिक  समय  नहीं  जब  तक  मे  इसकी  उल्लेख  नहों

 करूंगा  मंत्री  महोदय  के  लिए  इस  प्रश्न  का
 उत्तर  देना

 अत्यन्त  कठिन  हो  जायेगा  ।

 प्रतिवेदन  में  यह  उल्लिखित  है

 केन्द्रीय  जल  और  विद्युत  नई  दिल्‍ली  द्वारा  ard  1966  से  बांध  के  स्थान  के
 भूतल  की  आग  जांच  स्थगित  कर  दी  गई .  है  जिसके  परिणामस्वरूप  किसी  भी  सिफारिश
 को

 लागू
 क्या

 गया  है  मी

 कि  इन  सब  क्षेत्रों  का  उचित  मानचित्रण  तथा  खोज  की  जाए  और  यदि  तों  1966  से  इसे
 क्यों  स्थगित  किया  गया
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 20  विशाल
 1895

 मौखिक  vat

 a  —

 इस्पात  .
 और  खान  मंत्री

 (af  एस०  सोहन  कुमारमंगलम )
 :  माननीय  सदस्य  ट्र  पुछ  wg

 प्रशन  को
 मे ंमैँ  पूर्ण  रूप  से  समझ

 नहीं
 पाय  किन्तु  का सूब धान  का  मानचित्रण  के  बारे  में

 गहन  Has क  मानचित्रण  के  दौरान  दार्जिलिंग  में  इस  स्थान  a  चार  मील  उत्तर  में  हाल  at
 मे  खनिजीकरण  सम्बन्धी  उदीयमान  संकेतों  का  पता  लगाया  गया है  और  वे  उनकी  खोज  कर  रहे

 है  ।

 अलीपुर  आयुध  डिपो  के  कर्मचारियों  से  ज्ञापन

 क  1046.  थ्री  ज्योतिर्मय  बसु :
 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बत बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनको  अलीपुर  आयुध  डिपो  के  कर्मचारियों  से
 ज्ञापन

 प्राप्त

 हुआ  है  जिसमें  डिपो  के  कुछ  अधिकारियों  के  विरूद्ध  भष्टाचार  के  आ  दे
 pire

 लगाय  गए

 यदि  तो  उक्त  ज्ञापन  में  क्या  बातें  कहीं  गई  और

 यदि  पर  कोई  कार्यवाही  की  तो  वह  क्या

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  विद्याचरण
 :  एक  पत्

 जिस  पर  हस्ताक्षर  तथा  तारीख  नहीं  4-4-1973  को  प्राप्त  हुआ  ali  यह  agar  फैक्टरी

 अलीपुर  esl 1 (HATHA  के  कर्मचारियों  से  आया  हुआ  दिखाई
 देता  हैं  और  उसे  में  रक्षा  मंत्रालय

 के  कतिपय  अधिकारियों  के  विरूद्ध  कतिपय  आरोप  लगाए  गए

 (a)  पत्न  में  निम्नांकित  आरोप  लगाए  गए  है

 (1)  डिपों  में  शेडों  और  भवनों  के  दोषपूर्ण  निर्माण  द्वारा  धन  का  गबन ;

 डिपो  विशाल  में  अफसरों  के  निजी  उपयोग के ा  लिए  फर्नीचर  का

 (3)  ठ  से  सांठ-गांठ

 (4)  निजी  काय  के  लिए  डिपो  स्टाफ  कार  का  रूप योग

 (5)  सरकारी  स्टोरों  की  चोरी  में  सांठ-गां  ः  और

 (6)  अफसरों  के  निवास  स्थानों  पर  ata  वाले  समारोहों  के  लिए  टेंटों  आदि  जेसे

 सरकारी  स्टोरों  का  उपयोग  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  सरकार  के  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  विभाग  पर  आरोप  लगाए  गए  है  और

 य  बहुत  गम्भीर  आरोप  है  a  मंत्री

 हे

 दय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  जांच  काय  पूरा  क्यों

 नहीं  हुआ है  जिससे  सरकार  इस  मामले  में  दोषी  व्यक्तियों  के  विरूद्ध  कार्यवाही  करती
 ।  क्योंकि

 मैने  स्वयं  उसकी  जांच  की  है  और  पता  लगाया  है  कि  शिकायतें  ठीक  और  सच  2

 श्री  विद्याचरण
 दुबल े:

 सामान्यतया  हम  इस
 शिकायत

 पर  कोई  कार्यवाही  करते  क्योंकि

 यह  मूल  व  पत्र  था ।  किन्तु
 इसे  हमारे  पास  भेजने  से  पहले  एक

 प्रति  श्री  ज्योति मं  य

 सुको
 प्रे  षित

 की  गई  थी  जांच की  जसा  कि  मने  अपने  मुख्य हमने  इस  मामले  की

 उत्तर म में  कहा  है  कि  यह  लगभग  एक  महीने  पु  4-4-73  को  प्राप्त  हुई  थी  ।  जांच  पड़ताल

 आरम्भ  हो  गई  जब  हम  पुरी  जानकारी  प्राप्त  नहों  करते  हम  किसीਂ  निष्कर्ष  पर  नहीं

 पहुंच  सकते  |
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 थो  ज्योतिर्मय  यहां  बताएं  गए  आरोपों  ऐं  ट्रैक्टर  की  10  नौ  के  बारे  में  स्पष्ट  रुपये

 उल्लेख  नहीं  किया  mar
 य

 चुनें  बहुत  बहु मूल्यवान  लोहा  ag की
 बनी  हुई  हैं  जो  इस  डिपो

 में  किसी  अनप  यूनिट  से  wars  के  रूप  में  निपटारे  के  लिए  भेजी  गई  थी  ओर  उन्हें  ना  तो

 रजिस्टरों  में  चढ़ाया  गया  था  और  ना  ही  पावागढ़  कबाड़  डिपो  में  नीलामी  के  लिए  भेजी  गई

 थी  लेकिन  उनका  feat  सें  कोई  जोखा  नहीं  रखा  गया  था ॥  इसे  बाद  एक  एक  करके

 उन्हें  चोरी  से  बाजार  में  बेच  feet  गया  यह  बहुत  गम्भीर  आरोप है
 अबतक  सरकार  को

 इसका  लगा  लेना  चाहिए  था  ।  क्या  मंत्री  महोदय  सदन  को  बतायेंगे  कि  उन्होंने  इस  विशिष्ट

 आरोपਂ  के  बारे  में  कोई  विशेष  कदम  उठाए  है  और  यदि  तो  वे  क्या  हैं  और  यदि  तो

 इसके  क्या  कारण हैं

 यहं श्री  विद्याचरण  शुक्ल  :
 माननीय  सदस्य  ने  मेरे  उत्तर  को  ठीक  तरह  नहीं  सुता  ।

 आरोप  मद  (5)  के  अन्तगंत  आ  जाता  है  सरकारी  स्टोरों  की  चोरी  में  सांठ-गांठ  ।.  लगाए  गए

 आरोपों  में  एक  यह  भी  यह  केवल  उसी  के  सम्बन्ध  में  नहीं  अन्य  आरोप  भी
 हैं

 ।

 वार  विवरण  देने  की  अपेक्षा  मैंने  कहा  कि  यह  आरोप  है  ऑर  हम  इसकी  जांच  कर  रहे  ह

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  जैसा कि  मंत्री  महोदय  को  पता  है  कि  इस  अस्थाई  डिपो
 को

 अब

 स्थाई  डिपो  बना  feat  यह  अन्य  आयुध  डिपो के  समान  अतः  कुछ  अधिकारियों

 के  विरुद्ध  लगाए  गए  आरोप  काफी  गम्भीर  है  इससे  पहले  इस  की  मान्यता  प्राप्त  यूनियन

 के  जनरल  सेक्रेटरी  ने  एम०  जी०  आओ०  ब्रांच  के  डायरेक्टर  के  नाम  एक  पत्न

 लिखा  जानना  चाहता  g  कि  कौन  सी  away  इन  आरोपों  की  जांच  कर  रही  क्या

 इस  काय  को  उन्हीं  अधिकारियों  के  grat  में  सौंप  दिया  गया  है  या  मंत्रालय  की  को ३  अलग

 एजेंसी हैं  ।

 श्री  विद्याचरण  शुक्ल  :  इईस्टनें  कमांड  हैडक्वा्टरजें  का  ब्रिगेडियर  इस  मामले  की  जांच  कर

 ि  । tal  Ss

 को  प्रबोध  चन्द्र  :  a  सरकार  से  जानना  चाहता  हू  कि  क्या  ag  सरकार  की  नीति
 है

 कि

 सरकार  को  भेजी  गई  हस्ताक्षरित  या  गुमनाम  सब  शिकायतों  पर  ध्यान  दिया  जाए ?

 विद्याचरण  शुक्ल
 :

 सरकार  को  निति  इस  सदन  में  कई  बार  स्पष्ट  को  गई  है  ।  हम

 ae साधारणतया  गुमनाम  एवं  अहस्ताक्षरित  शिकस्ता यों  पर  ध्यान  नहीं  देते ।  तु  जैसा  कि  मैन  बताया

 कि  इस  विशेष  रिपोर्ट  की  एक  प्रति  माननीय  सदस्य  को  प्रेषित  की  गई  इसलिए  हम  इसकी

 जांच  कर  रहे

 Take-over  of  Arthur  Butler  Ltd.,  Muzaffarpur,  Bihar

 *1050.  Shri  Ramavatar  Shastri  Will  the  Minister  of  Heavy  Industry  b:  plezsed
 to  s  tate

 (a)  whether  Government  have  decided  to  take  over  and  run  the  Arthur  Butier  Com-

 pany  Ltd..  Muzaffarpur  in  Bihar;

 (b)  whether  Government  have  formulated  any  scheme  to  manufacture  raliway  wagons
 in  the  aforesaid  company  ;  and

 (c)  if  so,  the  salient  features  thereof  ?

 भारी  उद्योग  मंत्री  टी०  एज  :
 हां  ।  7  1973  को  पास  किये  गये

 आदेश  द्वारा  उपक्रम  को  पहले  ही  अधिकार  में  ले  लिया  गया  है  ।
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 तथा  इस  एकक  में  मीटर  गेज  के  मालगाड़ी  के  डिब्बे  बनाए  जा  रह ेथे
 ।  अभिप्राय  यह  है

 कि  प्रारम्भ  में  मालगाडी  के  डिब्बों  का  उत्पादन  शूरू  कि  जाय  अर  बाद  में  उत्पादन  में  कुछ  fafa-

 aa  लाई  जाये I

 Shri  Ramavatar  Shastri:  I  congratulate  the  Government  for  taking-over  the  Arthur
 Butler  Company  Ltd.  May  I  know  the  wagon  production  programme  of  the  Company  be
 fore  it  was  taken-ovei  by  the  Government  and  the  number  of  wagons  this  company  intend
 (0  produce  now  after  it  has  been  taken-over  by  Government  ?  Have  Government  any  scheme
 for  the  expansion  of  this  unit  and  if  so,  the  details  thereof  ?

 afi  टी ०  ए०  पाई  sag  कम्पनी  1972 तक  aaa  बनाती  रही  धीरे  धीर  इसका
 उत्पादन

 कम

 होता  गया  ।  अब  id  ad  तक  निर्माण  wid  करने  के  लिए  पर्याप्त  कऋ यादेश  |  मुझे  खेद  है  कि  में  इस

 बात  की  सहीं  जानकारी  ot
 Nel  दे  सकता  कि  ag  फर्म  कितने  वैगन  बना  सकेगी  ।  किन्तु  में  माननीय  सदस्य  को

 ag
 जानकारी  अलग

 से  दे  दूंगा  ।

 Shri  Ramavatar  Shastri  :  Is  it  a  fact  that  an  M.L.A.  of  Bihar  had  written  a  letter

 levelling  allegations  against  the  Ex.  Directors  of  the  company  for  defalcation  of  funds,
 ‘which  was  under  investigation  and  if  so,  has  the  investigation  since  been  completed?  What
 is  the  outcome  of  the  investigation  and  what  is  the  reacticn  of  the  Government  thereto  ?

 श्री  टी ०  ए०  पाई  :  यह  प्रशन  कम्पनी  कायें  मंत्री  से  किय  जाए  ।

 Mr.  Speaker  :  This  does  not  arise  out  of  the  main  question.  It  is  not  relevant.

 Shri  Ramavatar  Shastri  Sir,  the  Directors  of  the  Company  were  involved
 in  the  defalcation  offunds.  How  this  question  is  not  relevant  ?

 Mr.  Speaker  ६  It  is  not  relevant  to  this.

 दीनन  grata  :  यह  ब्रिटिश  कम्पनी  हैं  और  इस  कम्पनी  के  प्रबंधकों  के  विरुद्ध  भ्रष्टाचार  अं/र

 पूंजी  के  गोलमाल  के  आरोप  लगाए  गए  है  1a  जागना  चाहता  हूं  कि  इस  कम्पनी  को  अपने  हाथ  में  क्यों  लिया

 गर्दां  है  जब  कि  कुछ  समय  के  पश्चात  यह  कम्पनी  इसके  प्रबन्धकों  को  सौंप  दी  जायेगी  |  इस  कम्पनी  का

 राष्ट्रीयकरण  क्यों  किया  गया है  ।  इसको  अपने  हाथ  में  लेने  का  निर्णय  कयों  किया  गया  है  |

 श्री  टी०  ए०  पाई  :  इस  कम्पनी  का  नाम  भले  ही  ब्रिटनी  लगाता  किन्तु  अब  यह  भारतीय  लोगों

 के  हाथों  में  है  ।

 श्री  दीनन  भट्टाचार्य  :  मेरे  प्रशन  के  दूसरे  भाग  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  कि  उन्होंने  इसको  अपने

 हाथो  में  क्यों  लिया  है  ।  अपने  हाथों  में  लेने  का  अर्थ  है  कि  आप  इसे  वापस  दे  देंगे  ।

 Shri  Ramavatar  Shastri  ;  What  action  will  be  taken  against  those  who  have  in-

 dulged  in  defalcation  of  funds,  will  they  be  acquitted

 श्री  टो०  न  पाई  :  उद्योग  को  अपने  हाथों  में  इस  प्रयोजन  से  सीधा  जाता  है  fe  उद्योग  को

 पुनर्जीवित  किया  जाए  और  उसमें  उत्पादन  आरम्भ  होने  लगे  और  श्रमिकों  के  feat  की  सुरक्षा  की
 जा

 सके  ।  किमी  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  किप  जाए  अथवा  नहीं  यह  बिल्कुल  fart  मामला  हैं  ।

 थी  नवल  fame  सिन्हा  *  ATA z  बटलर  कम्पनी  लिमिटेड  जो  बन्द  पड़ी  थी  और  जिसके  50008

 अधिक  श्रमिक  बेरोजगार  होगया  थे  अपने  हाथों में  लेने  के  लिए  में  मंत्री  महोदय  को  धन्यवाद  देता  हूं
 ।

 इसके  साथ  ही  में  मंत्री  महोदय  से  निम्नलिखित  तीन  सुचना  प्राप्त  करना  चाहता  हूं

 क्या  AAT  बटलर  कम्पनी  लिमिटेड  का  विस्तार  करने  हेतु  उसको  अपने  हाथों  में  लेने  सम्बन्धी

 निर्णय  करने  से  इस  कम्पनी  की  स्थिति  की  जांच  करने के  लिए  बीज  गए  जांच  दल  की

 सिफारिशों  के  बार  में  कोई  प्रस्ताव
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 क्या  सरका  र  का  faarz NOTE  इन  AES  श्रमिकों  को  देय  सारी  राशि  का  भुगतान  करने
 pic

 इसके  मुआवजे
 ws  रा  नगर  प  core  की का  भुगतान  करने  से  qa  भूत  के  चाप टीकों  छा  Gala  गई  आरक्षित a  निधि  का  पुनर्भरण

 रने  का  और

 '  )
 14  क्या  नियंत्रण  ate  नियुक्त  किया  जायेगा  और  az  कब  खुलेगा  ।

 है  Zio  Go  पाई :  अब  एक
 अधिकृत  नियंत्रक  नियुक्त

 कर
 लिया ya CW

 जिन
 धाराओं

 के

 अन्तर्गत  इत  एककਂ
 को

 अपने  हाथों में  लिया  है  उन्हीं  धाराओं  के  अन्तर्गत  श्रमिकों  की  देय  राशि  की  qa  रूप

 से  सुरक्षा  की  जायेगी  ।

 इस  की  क्षमता  के  विस्तार  का  प्रशन  रेलवे  ale  द्वारा  मीटर  के  रेल  वैगनों को  आवश्यकता  पर

 निभा  करना  |

 श्री  नवल  किशोर  सिन्हा  :  यह  एकक  गत  16  महीनों से  बन्द  पड़ा  है  और  लोग  भूखों  मर  रहे  है

 क्या  इस  शो  ही  खोला

 शी  छ०  | ₹ ३५  पाई  प्रत्येक  चीज  यथा  सम्भव  शीघ्रता  से  की  जायेगी  |

 चितरंजन  पाक  नई  दिल्लो  में  दि धम गली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  मकानों  का  निर्माण

 1052.  श्र  राजिन्द्र  प्रसाद  यादव  क ह

 श्री  चन्द्रिका  प्रसाद

 क्या  श्रम  ale  पुनर्वास  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (7) PUT

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  चित्तरंजन  नई  दिल्‍ली  के  बड़ी
 संख्या  में  अलॉटी  दल्ली  बिकसे aa  और प्राधिकर  रा  अपने

 मकानों  का
 निर्माण  किय  जाने  की  प्रतीक्षा  कर  रहे

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  की  निधियों  को  बढ़ाने  की  वांछनीयता

 पर  विचार  किया  है  ताकि  उक्त  पुनर्वास  कालोनी  में  मकानों  के  निर्माण  कार्य  को  उचित  समय  के  अन्दर

 पुरा  क्य  जा  सके  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  Cup  रघुनाथ  रेड्डी )  (  और  (a)  चित्तरंजन
 qs  की  योजना  में

 आवासीय
 प्लाटों  का  एलाटमेंट  maga  adit  पाकिस्तान  (4a ~

 बंगला
 से  आए  उन  व्यक्तियों  के  लिए

 दृष्टि
 में  रखा  गया  था  जो  लाभकारी  रोजगार  पर  लगे  हुए  थे  और  दिल्‍ली  में  बसे  हुए  थे  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्र/धिकरण' से  प्रप्त  की  गई  जानकारी  के  उन्होंने  पी  ° =
 fe) dy °  सहकारी

 आवास  लिमिटेड  के  सदस्यों  के  लिए  271  मकानों  के  निर्माण  के  लिए  सहमति  दै  दी  थी  ।  इनमें

 से  58  मकानों  का  निर्माण ara  पुरा  हो
 चका  है

 और  1973 के  दौरान  अन्य  140  FHM के  सौंप
 दिए  जाने  की  संभावना है  ।  इस  प्र  योजन  के  लिए  भारतीय  जीवन  बीमा  fara ने  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण
 को  1.  00  करोड़  रुपये  का  ऋण

 दिया
 1.  00

 करोड़  रुपये
 ऋण

 का  प्रयोग हो  जाने
 पर दिल्ली

 विकास
 प्राधिकरण  जीवन  बीमा  निगम  से  आगे  ऋण  लेने  के  प्रश्न पर  विचार  करेगा  |

 शनी  राजेन्द्र
 प्रसाद  यादव  नई  दिल्‍ली  स्थित  चित्तरंजन

 पाक  में
 व्यक्तियों

 को  कितने  प्लाट  अलाट

 किये  गये  है  तथा
 दिल्‍ली

 विकास  प्राधिकरण  ने  कितने  क्वाटर  बनाये  हैं  तथा  स्वयं  व्यक्तियों  ने  कितने

 क्वाटर  बनाए  है  ।

 10



 मौखिक  उत्तर 20  1985

 शी  रखना
 ् प  ्य ३  १  स  क्षेत्र  में

 प्लाटों
 की  कुल  संख्या  लगभग  2079  है  जिनमें  से  1813  प्लाट

 अलाट  किये  गये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 Mr,  Deputy  SPEAKER  in  the  Chair

 शेष  266  प्लाटों  का  विकास  किया  जा  रहा  हें  ।  इम  266  प्लाटों  में  से  55  प्लाटों  को बहुम जिए  वा  इमारतें

 aq) ~)  के  लिये  आरक्षित  रखा  गया  233  वर्ग  गज  के  क्षेत्रफल  वाले  55  प्लाट  आवेदकों  को

 अलाट  किये  जाने  के  लिये  उपलब्ध  हूं  तथा  शेष  156  प्लाटों  में  से  76  प्लाटों  पर  व्यक्तियों  ने  अनधिकृत

 रूप  से  कब्जा  लिया  है  जिनपर  मुकदमा  चल  रहा  जेसा  कि  मेंने  मूल  उत्तर  में  बताया  इनमें  से

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण 27  1  मकान  बनाने  के  लिये  सहमत  था  तथा  58  मकान  तैयार  हो  चके  है  तथा

 अन्य  140  मकाने  जून  1973  तक  बनाकर  दिये  जाने  की  AER aay  हैं  1

 श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  व्यक्तियों  ने  कितने  मकान  बनाए  हूँ  तथा  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण

 कितने  मकान  बनाए  मैने  यह  पुछा  था  ।

 ह  गे f शनी  रघुनाथ  रेड्डी  :  इस  समय  मेरे  पास  सही  जानकारी  उपलब्ध  नहीं है  |  हार क  waa  जानकारी  हासिल
 करके  बता  दूंगा  |

 श्री  राजिन्द्र  प्रसाद  यादव  :  क्या  यह  सच  है  कि  धन  के  अभाव  के  कारण  बहुत  से  मकान  नहीं  बनाए
 जा  सके  सर्दी  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 श्री  श्घनाथ  रेड्डी  :  ये  प्लाट  ऐसे  व्यक्तियों  को  आवंटित  किये  गए  हैं  जिन्हें  समुचित  रोजगार  मिला

 हुआ  है  वे
 ऋण
 देने  वाले  प्राधिकरणों  से  ऋण  ले  सकते  हू  ।  अतः  इस  पहलू पर  असोसिएशन  तथा  उन

 सहकारी  समितियों  द्वारा  विचार  किया  जा  रहा  है  जिनकी  इनके  सदस्यों  ने  की  है  ।

 Shri  Chandrika  Prasad  Is  the  hon.  Minister  aware  of  the  fact  that  the  cfficers  have
 not  allotted  the  houses  constructed  so  far  ?  Has  he  received  complaints  in  this  regard  ?  Does
 he  know  that  unauthorised  persons  have  occupied  these  houses  with  wide  spread  insanitary
 condition  ?

 Electricity  has  not  been  provided.  May  I  know  the  time  by  which  these  diffi-
 culties  would  be  removed  ?

 श्री  रघनाथ  रेड्डी  :  अलाट  fea  गये  इन  प्लाटों  में  से  कुछ  प्लाट  निर्माण  की  विभिन्‍न  स्थितियों  में

 हूं  तथा  दिल्‍ली  विकास  जीवन  बीमा  निगम से  ऋण  लेकर  271  मकानों  को  पुरा  कर  रहा  है
 अनधिकार  कब्जे  के  बारे  में  मैं  आंकड़े  दे  चूका हूं  ।  उस  सम्बन्ध  में

 कानूनी  कार्यवाही  की  जा  रही  बिजली

 और  सफाई  के  बारे  में  सम्बद्ध
 अधिका  रियों  द्वारा  आवश्यक  प्रबन्ध  किये  जा  रहे  हैं  ।  दो  दिन  पाव  ब्यान  इस

 स्थान  का  दौरा  किया  आवश्यक  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  सभी  प्रयास  किये  जा  रहे  है  ।

 Shri  Shashi  Bhushan  ;  More  than  one  lakh  cases  cf  unauthorised  occupation  in
 Delhi  are  pending  in  the  courts  for  the  last  15  years.  -May-I  know  what  the  Government
 p-opose  to  do  to  ensure  early  decision  on  these  cases  by  the  courts  ?

 श्री  रघुनाथ  रेड्डी  :
 मुझे  प्राप्त जानकारी  के  केवल  76  प्लाटों  पर  अनधिकृत  कब्जा  किया

 गयां  हैं  ।  एक  लाख  मामलों  का  मुझे  पता  नहीं  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  हमने  कार्यवाही  की  है  ।

 श्री  समर  गह  अलॉटियों  को  51  मकानों  के  दिये  जाने  के  अवसर  पर  हुए  समारोहों  में  मंत्री  महोदय
 ने  अध्यक्षता  को  थी  ।  वहू  मुख्य  अतिथि  थे  ।  मंत्री  महोदय  ने  आश्वासन दिलाया  था  कि  दिल्‍ली  में  बनने

 वाली  इस  कालोनी  में  सभी  आवश्यक  सुविधाएं  प्रदान  की  ।  में  जानना  चाहता  हं  कि  सरकार  रखे
 बारे  में  क्या  कार्यवाही  करेगी

 ।
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 Ora!  An:cwers  Vaisakha  20,  1895  (Saka)

 शनी  रघुनाथ  रेड्डी  :
 मैं  माननीय  ages  को  एक  ag  जानकारी  भी  देना  चाहता  हूं  कि  उस  अवसेर  पर
 ha

 ag  भी  मुख्य  वक्ताओं  में  से  थे  |  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  इस  बात  पर  भी  विचार  कर  रहा  है  कि  एवं  ऋण

 का  उपयोग  करने  के  बाद  जीवਂ  बीमा  निगम  से  और  ऋण  भी  लिया  जाए  ।  इस  मामले  मे  हम  ata

 सहायता  कर  सकते  अवश्य  करेंगे  ।  हम  Wes)  यथा सामर्थ्य  सहायता  करेंगे  ।

 Shri  Atal  B‘hari  Vajpayee  :  I  wouldlike  to  put  asimple  quéstion  as  to  when  electricity
 here  is  nolight.  He would  be  provided  to  this  colony.  -Houses  have  b2en  constructed  but  t

 then  what  is  the celebrated  a  function  with  pomp  and  show.  Power  is  surplus  in  Delhi,
 difficulty in  p-oviding  power  to  this  colony?

 ay  रघुनाथ  रेड्डी  :  बाजा-गाजा कुछ  नहीं  था  ।  वह  एक  सामान्य सा  समारोह  था  तुरंत  यह

 आश्वासन  नहीं  दे  सकता  कि  हर  स्थान  पर  बिजली  दे  दी  जाएगी  ।  यह  मेरे  हाथ  में  नहीं  हैं
 ।

 दिये  गये  |
 बी०  के०  दास चौधरी  :  चित्तरंजन  oH  में  प्लाटों  के  आवंटकों  को  विकसित  प्लाट  नहीं ~

 वरन  उनको  ऊबड़-खाबड़  जमीन  दी  गई  है  जब  कि  पुनर्वास  के  नियमानुसार  उन  @  विक  सित  भूमि

 विकास  करने  के
 दी  जानी  चाहिये  थी  ।  क्या  इन  अलॉटियों  को  भूमि  को  समतल  करने  तथा  उसका  उचित

 लिये  मुआवज़ा  दिया  जाएगा  ?

 इस  बारे  में  जानते श्री  रघुनाथ  करेगा  मैं  तथा  माननीय  सदस्य  इन  प्लाटों  को  देखने  गये  थे  तथा  नहू

 @.  मैने  विभाग  से  कहा  है  कि  वह  इन  बेचारे  लोगों  की  सहायता  करे  re  लाटरी  से  यह  प्लाट  मिले  है  |

 भारत  का  रक्षा  व्यय

 क  1053.  हैं  नारायण  चन्द्र  पारा दार  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  रक्षा  पर  भारत  अपनी  राष्ट्रीय  आय  का  केवल  3.  7  प्रतिशत  खने  करता  है  जब  कि

 विश्वभर  की  औसत  प्रतिशत

 यदि  तो  क्या  यह  ad  देश  की  रक्षार्थ  पर्याप्त  समझा  जाता  और

 क्या  अधिक  प्रतिशत  व्यय  की  व्यवस्था  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  और
 क्या  रक्षा  और  विकास

 पर  समेकित  रूप  से  ध्यान  दिया  जायेगा  ?

 रदा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्याचरण  :  रक्षा
 के  लिए  भारत

 दुबारा  खर्च  की  सकल  राष्ट्रीय  उत्पाद  का प्रतिशत  1963-64 में
 4.  5  प्रतिशत  से  1972-72  में  3.7

 a fame  के  क्रम  में  रही  विश्वभर  की  औसत  के  सरका री  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  तथापि  रक्षा  अध्ययन

 तथा  विश्लेषण  संस्थान  दूबारा  किए  गए  एक  अध्ययन  से  ag  प्रतीत  होता  है  कि  1971  में  विश्वभर  की

 औसत  प्रतिशत  थी  |

 रक्षा  खर्च  की  मात्रा  हमारी  सुरक्षा  के  संबंध  में  नवीनतम  मूल्यांकन  के  संदर्भ  में  समय-समय  पर

 निश्चित  की  जाती  है  ॥

 प्रश्न  के  प्रथम  भाग  का  उत्तर  नहीं  में  है  ।  क्योंकि  रक्षा  तथा  विकास  दोनों  ही  राष्ट्रीय  कल्याण

 के  लिए  अत्यावश्यक  हैँ  दोनों  ही  क्षेत्रों  में  खर्चे  कार्यक्रमों  पर  एक  व्यापक  sufeaa  दृष्टिकोण

 अपनाया  जाता  है  |

 श्री  नारायगचन्द  पारा दार  :  क्या  प्रधान  मंत्री  द्वारा  सेना  को  तैयार  रहने  का  आव्हान  दिये  जाने  तथां

 हमारे  देश  के  पड़ौसी  देशों  के  अनिश्चित  रवैये  को  ध्यान  में  रखते  यह  आश्चर्य  की  बात  नहीं  हैं  कि  इस

 वर्ष  रक्षा  व्यय  को  4.  5  प्रतिशत  से  घटाकर  3.  7  प्रतिशत  किया  गया  है  ?
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 श्री  विद्याचरण  चावल  व्यय  में  कमी  सकल  राष्ट्रीय  उत्पादन  के  हिसाब  से  है  ।  चूंकि  हमारे  सकल

 राष्ट्रीय  उत्पादन  में  तेजी  से  वृद्धि  हो  रही  है
 रक्षा  व्यय

 में
 उसी  के  हिसाब  से  कमी  हुई  है  ।

 श्री  नारायण  चन्द  पाराशर  :  क्या  मंत्री  महोदय  को  ज्ञात  है  कि  पाकिस्तान  और  चीन  के  रक्षा  व्यय

 की  उनके  सकल  राष्ट्रीय  उत्पादन  की  तुलना  में  प्रतिशतता  कितनी  है  ?

 श्री  विद्याचरण  दिल  1972  में  पाकिस्तान  आर  चीन  के  रक्षा  व्यय  के  आंकड़े  उनके  सकल  राष्ट्रीय

 उत्पादन  की  तुलना  में  7  प्रतिशत  और
 8

 प्रतिशत  हैं  ।

 प्रो ०  साधु  दण्डवत  :  मेरे  अतारांकित  प्रश्न  का  उत्तर  देते  हुए  कल  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  ने  यह
 बताया  था  कि  अनुसंधान  और  विकास  कार्यों  पर  सकल  राष्ट्रीय  उत्पादन  की  54  प्रतिशत  राशि  खर्च  की

 जाती  है  तथा  यह  राशि  रक्षा  अनुसंधान  व्यय  में  सम्मिलित  है  ।  क्या  3.  7  प्रतिशत  राशि  जिसका  मंत्री

 महोदय  ने  उल्लेख  किया  रक्षा  अनुसंधान  पर  होने  वाला  व्यय  भी  सम्मिलित है
 ?

 at  विद्या  चरण  शुक्ल  :  सम्मिलित  है  |

 श्री  पी०  बेकटसुब्बया  :  कुछ  दिन  पूर्व  विदेश  ddl  ने  ug  वक्तव्य  दिया  था  कि  पाकिस्तान  को

 तर  afar  साज-सामान  मुफ्त  मिलता  है  ।  इस  स्थिति  में  हम  अपने  रक्षा  व्यय  की  पाकिस्तान  के  रक्षा  व्यय

 के  4q4  कं  से  तुलना कर  सकते है  ?  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते हुये  क्या  सरकार  रक्षा  व्यय  में  लकल  राष्ट्रीय
 आय  की  तुलना  में  अधिक  राशि  सम्मिलित  किये  जाने

 पर  पुर्निवचार  करेगी  ?

 श्री  विद्याचरण  द  कल
 :  माननीय  सदस्य  ने  जो  बत  उठाई  है  वह  बिल्कुल  सच  है  ।  वास्तव  में  प।किस्तान

 को  बहुत  सा  गोला  ares  मुफ्त  मिल  जाता  है  सकल  राष्ट्रीय  आय की  तुलना में  खर्चे  की  दिखाई

 गई  प्रतिशतता  भ्रामक  हो  सकत  है  ।  ।  अपने  सुरक्षा  सम्बन्धी  उपाय  करते  समय  हम  इन  सभी  मामलों  का

 हिसाब  रखते  ह  ।

 भी  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  हमारी  रक्षा  आवश्यकताओं  में  बहुत  अधिक  वृद्धि  हो  गई  किन्तु  कुल
 परिव्यय  की  राशि  वहीं  1600  करोड़  रुपये  रही  है  जो  गत  ष बष  थी  ।  इस  राशि  से  हम  अपनी  Cai  सम्बन्धी

 अतिरिक्त  आवश्यकताओं  को  केसे  पुरा  कर  सकते  है  ?

 श्री  विद्याचरण  aaa  :  राष्ट्रीय  अर्थव्यवस्था  कीਂ  आवश्यकताओं  सहित  सभी  पहलूओं  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  यह  निर्णय  किया  गया  है  ।  हमारी  सशस्त्र  सेनाओं  की  प्रभावोत्पादकता  में  वृद्धि  किये  जाने

 कीਂ  आवश्यकता  को  भी  ध्यान  में  रखा  गया  हैं  ।  यह  सच  है  कि  कुछ  समय  से  खच  के  आंकड़े  वही  रहे  हैं  जो

 इस  सम  हूँ  किन्तु  इससे  हमारी  सुरक्षा  पर  किसी  खतरे  का  संकेत  नहीं  क्योंकि  वर्तमान  स्थिति  को

 ध्यान  में  रखते  हुये  जो  व्यवस्था  की  गई  है
 उससे  हम  अपनी  के  लिये  उत्पन्न  किसी  भी  खतरे  का  मुकाबला

 करने  को  तैयार  हैँ  ।

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  कुल  राष्ट्रीय  आय  की  तुलना  में  रक्षा  व्यय  की

 प्रतिशतता
 में

 प्रत्येक  वर्ष  में  अन्तर  रहा है  ।  क्या  रक्षा  व्यय  का  स्वरूप  आधुनिक  युद्ध  प्रणाली  की  आवश्यकताओं
 तथा  सुरक्षा  की  आवश्यकताओं  के  अनुरूप  हैं  जिससे  भारत  और  भारत  की  सीमाओं  को  किसी  भी  सम्भावित
 खतरे  से  बचाया  जा  सके  ?

 श्री  विद्याचरण  केवल  हां  ।

 श्री  भागवत  झा  आजाद  :  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  सुरक्षा  सम्बन्धी  सभी  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखा
 गया  है  ।  कदा  इसका  आशय  रह  है

 कि  3.  7  प्रतिशत  राशि  में  उन  उपायों  के  लिये  भी  व्यवस्था  की  गई  है
 जिनसे  सीमापार  चीन  से  उनके  कथित  परिमाण  अस्त्रों  तथा  आन्तद्वीपीय  प्र  त्रों  के विकास  के  बारे  में

 हो  रही  तैयारियों
 का  मुकाबला  किया  जा  यदि  तो  सरकार  इस  से  इसका  कैसे  मुकाबला

 ी

 13



 Oral]  Answers  May  10,  1973

 ———

 ay  विद्याचरण  1-11: 0 |  जसा  कि  मने  निवेदन  किया  हमने  सम्भावित  खतरों  का  अनुमान  लगाया

 है  तथा  इस  बारे  में  हमने  भावी  योजना  बनाई  हैं  तथा  उन  सभी  बातों  सहित  जिनको  माननीय  सदस्य  ने

 उल्लेख  किया  हमने  इन  सभी  मामलों  को  ध्या  में  रखकर  निर्णय  किया  हैं  ।

 Suri  Narsingh  Narain  Pandey :  Does  the  Hon.  Minister  know  that  since  the  last

 war,  Pakistan  and  China  have  almost  doubled  the  percentage  of  expenditure  on  defence.

 In  view  of  the  present  conditions  on  our  border  and  in  view  of  the  statement  made.  by  the

 Defence  Minister  that  we  are  prepared  to  fight  against  both  the  countries,  may  I  know

 whether  the  present  preparedness  is  sufficient?

 Shri  Vidya  Charan  Shukla  It  has  not.bzen  stated  Fy  the  Defence  Minister  that

 we  are  prepared  to  fight  against  both  the  countries  He  has  said  that  we  are  prepared  to

 defend  our  country  from  both

 Shri  Atal  B*hari  Vajpayee  e e  Can  you  defend  without  having  war?

 Shri  Vidya  Charan  Shukla  We  have  prepared  ourselves  with  a  view  to  defend

 our  country  against  both  of  them

 श्री  के०  पी०  उन्नीकृष्णन  :  हिन्द  महासागर  में  उत्पन्न  परिस्थितियों  तथा  गत  युद्ध में  बंगाल  की

 खाड़ी  में  सात  ब ेड़े  के अतिक्रमण  की  घटना  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  सरकार  का  यह  विचार  है  fi कि  हमारी

 नौसेना  के  विकास  कार्यों  को  उच्च  प्राथमिकता  दी  जाए  क्योंकि  गत  तीन  वर्षों में  चीन  का  रक्षा  पर  व्यय

 बढ़ता  ही  जा  रहा  हूँ
 ?

 श्री  विद्याचरण  शकल  :  अपने  बजट  को  देखते हुये  तथा  हमारी  सशस्त्र  सेनाओं  के  तीनों  अंगों  की  भावी

 आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हमने  माननीय  सदस्य  द्वारा  उठायी  गयी  वास्तविक  समस्याओं  को

 ध्यान  में  रखा  है  तथा  हम  बजटीय  व्यवस्था  के  अन्तरगत  हीं  अपनी  नौसेना  को  arafta  बनाने  का  प्रयत्न

 र  रह ंट  |

 श्री  एस०  Wo  :  क्या यह  सच  है  कि  जहां  तक  परम्परागत  हथियारों  का  सवाल  है  हम
 से

 | आत्मनिर्भर  गये  ह

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  काल  समाप्त  होने  वाला है  ।  माननीय  सदस्य  का  प्रश्न  बहुत  छोटा

 चाहिए  ।

 श्री  एस०  Bo  बनर्जी
 :

 कया  हम  परम्परागत  हथियारों  के
 मामले  में  आत्मनिर्भर  होते  जा  रहे

 है

 सबको  पाकिस्तानਂ  अब  भी  इस  aA  में  पराश्रित  है
 ?  क्या  पह  सच  है  कि  पाकिस्तान  को  अन्य  देशों

 से  बड़ी  मात्रा  में  हथियार  प्राप्त  हो  रहे  है
 किन्तु

 परिणाम  यह  हुआ  कि  उसे  अपना  आधा AI!  भू-भाग  छोड़ना

 पड़ा ?  कया  यह  सच  है  कि  हमने  यह  कहा है  कि  परम्परागत  हथियारों के  मामले में  आत्मनिर्भर  |

 गय  हे  थ्

 at  विद्या  चरण  झील  हां
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 लिखित  उत्तर 20  1895

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 tis
 सेकेन्डरी  सर्वे लेन्स  राडार '' डिफेन्स  इलेटोनिक्स  रिसर्च  हैदराबाद  द्वारा  विकसित

 *  1045.  श्री  सो०  टी०  दण्ड पाणि

 श्री  राजदेव  सिह

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपों  करेंगे

 क्या  डिफेन्स
 इलेक्ट्रानिक्स  रिसने  हैदराबाद ने

 एक  स्वदेशी  राडार  का  विकास

 किया है  जिसे|सिकेन्डरी  adda  राडारਂ  कहते  और

 यदि  तो  इसकी  विशेषताएं  कया  हू
 ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्या  चरण  (#)  जी  श्रीमन्‌  |

 सेकेन्डरी  वैलेंस  रडार  में  ग्राउंड  रडार  स्टेशन  होता  हैं जो  प्रवाह  से  सज्जित  वायुयान  से

 परि प्रश्न  के  ret  ग्राउंड  स्टेशन  से  परि प्रश्न  प्लस  के  परिणामस्वरूप  प्रोग्राम  वाय  यान  से  कट  प्लस  उत्तर

 मिलता  है  ।  जिससे  मित्र  या  wa  वायुयान  की  पहचान  में  सहायता  मिलती  है  ।

 कारखानों  के  बंद  कच्चे  माल  की  कमी  और  facia  संकट  के  कारण  बेरोजगार  हुए  श्रमिक

 क  1047.  थो  अख्तियार  fag  मलिक :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  ad  1971-72  और  वर्ष  1972-73
 की

 अवधि
 के

 दौरान
 कारखानों के  बन्द  en

 और

 कच्चे  माल  की  कमी  होने  अथवा  वित्तीय  संकट  के  कारण  अनेक  श्रमिक  बे  रोजगार  हो  गये  और

 इस  बारे  में  सरकार  ने  कौन  से  प्रयास  किये हूँ

 aa  और  grata  मंत्री  रघुनाथ  :  और  ऐसी  काम बंदियां  हुई  2  जिनके

 परिणाम  स्वरूप  श्रमिकों  की  बे  रोजगारी में  हुई  ।  राज्य  सरकारों  दवारा  उपलब्ध  कराई  गई
 सुचना

 के

 सार  कामबंदियों  के  कुछ  मामलों  में  ध्यान  में  कारण  वित्तीय  कठिनाई  अर  कच्चे  माल  की  कमी थे
 सरकार ने  सभी  उचित  मामलों  मे  कारखानों  को  कच्चे  माल  और  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  करन े'  में  व्यवहार
 सीमा  तक  मदद  देकर  कारखानों  के  लगातार  चालन  को  सुगम  बनाने  के  लिए  भरसक  प्रयत्न  किए

 पीरू  से  aia  का  आयात

 क  1048.  थ्री  यानी  प्रसाद  मण्डल  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  पीरू  से  तांबा  आयात  करने  का  है  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं
 ?

 खनिज  और इस्पात  और  खान  मंत्री  एस०  मोहन  ate

 धातु  व्यापार निगम  ने  1975 के  दौरान  54,  000  टन  तार  की  आपूर्ति  के  लिए  पीरू  के

 साथ  संजीदा  को  अंतिम  रुप  दिया  है

 ।  1972
 से  1,500  टन प्रतिमाह  की  दर  से  आपूर्ति  की

 जानी है

 पीरू  जोकि  ताथ  उत्पादन  में  विश्व  के  प्रमुख  देशों  में  से

 के  साथ  की  गई  संविदा  से
 त्मक  कीमत  पर  निर्धारित  आपत्ति  करनी  संभव  हो  सके सकेगी  |

 15



 Written  Answers  Vaisakha  20,  1895  (Saka)

 परी  इंजीनियरिंग  निगम  व्यक्त  रुप  से  बातचीत  करन  की  wae

 न  1049  श्री  सी०  के०  द्रप्पन  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारी  इंजीनियरिंग  निगम  में  संयुक्त  रूप  से  बातचीत  करने  की  व्यवस्था  करने का  कोई

 प्रस्ताव  सरकार  के  समक्ष  है

 यदि  तो  इस  व्यवस्था  के  सदस्यों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  इसके  कया  अधिकार
 और

 क्या  उनके  मंत्रालय के  अंतगंत.अन्य  सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रमों में  एसी  संयुक्त  सलाहकार
 व्यवस्था

 की  जायं

 श्री  alto  पु  पाई  उद्योग  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 भारत
 हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के  हरिद्वार  कारखाने  की  आल  इंडिया  ट्रेड  यूनियन  कां  ग्रस

 तथा  इंडियन  नेशनल ट्रेड  यूनियन  कांग्रेस  से  सम्बद्ध  यूनियनों  द्वारा  अलग-अलग  की  गई  मांग  पर  एक

 द्विपक्षीय  वार्ता  समिति  बनाई  गई  है  जिसमें  प्रबन्धकों  और  अखिल  भारतीय  स्तर  की  2  यूनियनों  जिनका

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड
 तथा  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  इंडिया  लिमिटेड  में  काफी  प्रतिनिधित्व  है  के

 बराबर-बराबर
 प्रतिनिधि

 हैं
 और  जिसकी  सहायता  मान्यता  प्राप्त  स्थानीय  यूनियनों  के  प्रतिनिधि  करते

 क्र  इसका
 काम

 चले
 आ

 रहे  अनिर्णीत  मामलों  में  से  अधिक  महत्वपूर्ण  मामलों  जिनमें
 एक

 मामला
 ई हैवी

 इलेक्ट्रिकल्स  के  कामगारों  के  वेतन  की  वृद्धि  का  के  बारे  में  समझौता  करना  है  |

 बंगलादेशी  म॑  मुकदमा  चलाया  जान  के  लिए  qea  बंदियों  की  सुची

 *1051.  श्री  Alto  के ०  सिन्हा

 श्री  शिव  कुमार  शास्त्री

 क्या  विदेश  मंती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बंगलादेश  सरकार  ने  उन  पाकिस्तानी  युद्ध  बंदियों  की  सुची भेज  दी  है  जिन  पर  विभिन्‍न

 और अपराधों  के  आरोपों  पर  बंगलादेश  में  मुकदमा  चलाया  जाना  है  ;

 ? पर  पाकिस्तान  सरकर  को  क्या  प्रतिक्रिया

 fata  मंत्री  श्री  can  fag :  और
 इस  संबंध  में  बंगलादेश  सरकार  भारतਂ  सरकार

 से  सम्पर्क  बनाए  हुए  हैं  किन्तु  कोई  अंतिम  परिणाम  नहीं  निकला  है  ।

 Recruitment  in  Defence  Department

 *1054.  Shri  Bibhuti  Mishra  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  recruitment  in  the  Defence  Department  is  n  made  through  free  com-
 petition;

 (b)  whether  only  a  few  communities,  which  ha  been  declared  as  martia!  races,  are
 eligible  for  recruitment;  and

 non-matiral  races?
 (c)  if  so,  whether  Government  propose  to  remove  the  difference  hetween  martial  and’
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 10  1973  लिखित
 उत्तर

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Jagjivan  Ram)  2  (a)  The  recruitment  of  officers
 is  made  by  open  competition.  In  the  case  of  Other  Ranks,  recruitment  in  Air  Force  and

 Navy  is  done  irrespective  of  caste  or  community  whereas  in  the  case  of  Army  there  is  reserva-

 tion  for  certain  communities.  The  actual  number  recruited  depends  mainly  on  the  needs

 of  the  services,  the  number  of  volunteers  forth-coming  from  different  regions  and  their

 suitability  as  adjudged  at  the  time  of  selections

 (b)  No,  Sir.  There  is  no  distinction  between  martial  and  non-martial  races  for  recruit-
 ment  to  the  Armed  Forces  either  as  officers  or  as  Other  Ranks.  However,  due  to  historical

 reasons  and  on  grounds  of  tradition  certain  class  compositions  have  been  allowed  to  continue

 in  the  Army  where  recruitment  is  reserved  for  members  of  certain  castes  only.  In  the

 Navy  and  Air  Force,  there  being  no  class  composition,  there  is  no  reservation  for  any  Castes

 (c)  Does  not  arise.

 खनन  पट्टों  में  संशोधन

 रैं
 1055.  श्री  सी०  के०  जाफर  शरीफ  :

 कया  इस्पात
 और

 खान  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  खनन  पट्टों  में  संशोधन  के  कुछ  मामले  खनन  नियंत्रक  के  पास  विचाराधीन  है  ;  और

 यदि  तो  इसमें  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  और  वे  किन  खानों  के  बारे  में  हैं
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  एस०  मोहन  :  हाँ  ।

 कई  खनन  पट्टों  के  संबंध  में  उपांतरण  कार्रवाई  को  स्थगित  रखना  पड़ा  था
 क्योंकि  इन

 पट्टों को  विशेष  रूप  से  खान  और  खनिज  और  1957
 के  अंतरगत

 सम्मिलित  नहीं  किया  गया  था  अधिनियम  समर्थ  बनाने  वाले  उपयुक्त  संशोधनों  को
 faa-

 1972  में  अधिनियमित  क्रिया  गया  था  ।  नियमों  में  अनुवर्ती  परिवर्तनों  को  अंतिम  रूप

 दिया  जा  रहा  नियमों  को  संशोधित  किए  जाने  के  पश्चात्‌  ही  उपांतरण  कार्रवाई  आरम्भ
 की  जाएगी  ।

 उसमें  सम्मिलित खानों  की  संख्या  381 है  ।

 औद्योगिक  संबन्ध  सम्बन्धी  विधेयक

 *  1056.  शी  पुरुषोत्तम  काकोडकर  ::

 शनी  पी०  जी०  मावलंकर  $

 क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 ॥

 क्या  उनका  मंत्रालय  एक  विस्तृत  औद्योगिक  सम्बन्ध  सम्बन्धी  कानून  लाने  के
 प्रस्ताव

 पर

 विचार कर  रहा  है  ;  और

 यदि  तो  इसको  कब  पुरःस्थापित  किया  जायेगा  ?

 श्री  और  पुनर्वास  मंत्री  रघुनाथ  :
 जी

 विधेयक  को  यथाशीघ्र  पेश  करने  के  लिए  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं
 ।

 पांचवी  योजना  से  waste  क्षेत्रों  का  विकास

 *
 1057.  थी  गिरिधर  गो मांगी  :

 क्या
 अम  और  पुनर्वास मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 कि  :

 पाँचवीं  योजना  के  दौरान  देश  में  जनजाति  क्षेत्रों  में  विकास  का  स्तर  बढ़ाने  के  लिए  सामान्य

 क्षेत्र  का  विकास  किस  प्रकार  अपनी  भूमिका  निर्भायेगों  ;

 1
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 क्या  इस  मामले
 में

 पांचवीं  और  छठी  श्रनसुची
 के  जनजाति  क्षेत्रों

 मं  अन्तर है
 ;  और

 यदि  तो  इन  क्षेत्रों
 का

 विकास  करने  के  लिए  अन्य  कार्यक्रमों  और  योजनाओं  का  ब्यौरा

 क्या

 भ्रम  और  grata  मंत्रो  (at  रघुनाथ  (*)  पांचवीं  योजना  के  लिए  बृहद  विकास

 क्रम  उपलब्ध  कराने  की  नीति  में  सामान्य  क्षेत्र  की  भूमिका  में  पिछड़े  वर्गो ंके विकास पर
 अधिक  जोर  दिया

 गया है  ।  सार्वजनिक उपयोग  कार्यक्रम  विशेषकर  कम  से  कम  आवश्यकताओं  के  सम्बन्ध  में
 पात्रता

 की  शर्ते  होगी  जिनमें  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजाति  और  नौमदिक  जनजाति  को  उच्च  प्राथमिकता
 दी  जाएगी  ।  सामान्य  क्षेत्र  के  कार्यक्रमों  जिनमें  कृषि  भूमि  ग्राम  और-लघु

 अर्ध  कुशल

 व्यवसायों  में  रोजगार  के  लिए  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  और  यातायात  आते  पिछड़ी  जाति  के  विकास  को  उच्च

 प्राथमिकता  दी  जाएगी  ।  इन  समुदायों  के  जीवन  स्तर  में  सुघार  लाने  के  लिए  आर्थिक  विकास  और

 सामाजिक  विधायी  कार्यक्रम  किए  जाएंगे  ताकि
 व

 निश्चित  समय  में  विकास  के  उपयुक्त  स्तर  तक  पहुंच

 सकें  |

 नहीं  ॥

 पांचवीं  योजना  आदिवासी  विकास  के  लिए  एक  नई  नीति  का  लक्ष्य  है  जिसके  अंतगर्त

 उन  आदिवासी  क्षेत्रों  के  जिनमें  अधिक  आदिवासी  रहते  समेकित  क्षेत्र  विकास  काय

 क्रम  तैयार  करने  का  प्रस्ताव है  ।  औद्योगिक  तथा  अन्य  परियोजनाओं  और  कृषकों के  स्थानान्तरण  से

 प्रभावित  इक्के  दुक्के  आदिवासी  समुदायों  आदिवासियों  के  बारे  में  भी  विशेष  ध्यान  देने  का  प्रस्ताव

 इन  कार्यक्रमों  के  सम्बन्ध  में  ब्यौरे  तैयार  किए  जा  रहे  हैं
 ।

 भारत  के  साथ  बेहतर  सम्बन्धों  के  लिए  युगांडा  का  प्रस्ताव

 *  1058.  श्री  प्रसन् भाई  मेहता  :

 श्री  के०  WHAT £

 कया  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  का  ध्यान
 14  1973

 के  हिन्दुस्तान  | टाइम्स
 में

 area  बेटर
 टाईम  विद  इंडिया  fata  के  अन्तगंत  छपे  समाचार  की  अर  दिलाया  गया  है  ;

 व्यक्त की  थी  ;

 क्या  यगांडा  के  राष्ट्रपति  ने  भारतीय  उच्चायुक्त  से
 13  को  भेंट  की  थी  और  यह  इच्छा

 यदि
 तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेख  पाल  :  और  जी  हां  ।

 सरकार  उचित  आधिक  एवं  राजनीतिक  आधार  पर  सभी  देशों  के  साथ  परस्पर  लाभकारी

 ढ  करने  के  लिए  सदैव  इच्छुक  रही  है  saver  में  लम्बी  अवधि  से  रहने  वाले  भारतीय

 नागरिकों  सहित  एशियाई मूल  के  अन्य  लोगों  को  बड़ी  संख्या  में  निष्कासित  से
 बहुत

 ए  व॑  समस्याएं  उत्पन्न  हो  गई  यथा  छोड़ी  गई  परिसम्पत्तियों  के  जिसके

 निपटान  के  लिए  हम  दबाव  देते  रहे  सरकार  की-राय में  ऐसे  मामलों  के  निपटान  से  हमारे  त्रिपक्षीय

 सम्बन्धों  में  विश्वास  तथा  सद्भाव  का  आवश्यक  वातावरण  घन  सकेगा
 |
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 नई  दि लो  स्थित  ब्राजील  के  दूतावास  art  जारी  किए  गए  gama  के  पारपत्र

 *  1059.  भो  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  विदेश  मंत्री  पारपत्र  नियंत्रण  बम्बई

 द्वारा  पारपत्र  विनियमों के  उल्लंघन  की  सूचना  दिये  जाने के  बारे  में  5  1973 के  अतारांकित  प्रश्न

 संख्या  6177  के  उत्तर के  संबंध  में  यह  बताने की  कपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  गत  ara  में  बम्बई  हवाई  अड्डे  से  एयर  इंडिया  के  एक  विमान  में  छिप  कर  यात्रा  करते

 हुए  भारत  से  बाहर  जाने का  प्रयत्न  करने  वाले  कुछ  व्यक्तियो ंके  पास  नई  दिल्ली  स्थित  ब्राजील  के
 वास  द्वारा  जारी  किये  गये  पुर्तगाली  पारपत्र  थे  ;

 क्या  उसके  पास  मिले  पारियों  पर  रवाना  होने  सम्बन्धी  अ AA  qcsrna  थे  ;  और

 यदि  तो  इस  पृष्ठांकन  के  लिए  कौन  सी  एजेंसी  जिम्मेदार  है  ?

 बिदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  सुरेन्द्र  पाल  :  जी  al  ।

 और  उनके  पास  जो  पारपत्र थे  उन  पर  रवानगी  से  संबद्ध  पृष्ठांकन  नहीं थे  ।  हवाई

 अड्डे  के  उत्प्रवास-काउन्टर  पर  नहीं  आए  थे  ।

 कोयला  खानों  द्वारा  तथा  संरक्षण  विधियों  का  उल्लंघन

 *  1060.  श्री  रण  बहादुर  सिह  ६

 श्री  QHo  के०  एस०  इसहाक

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अकोककर  कोयला  खानों
 के

 अधिकांश  प्रबन्धकों  जिन्हें  कोयला  बोर्ड के  मध्यम  से
 सरकार  की  ओर  से  राजसहायता  और  वित्तीय  प्राप्त  हो  रही  सुरक्षा  और  संरक्षण  विधियों

 का  उल्लंघन  करते  हुए  पाया  गया  है  ;

 यदि
 तो

 उक्त  कोयला  खानों  के  नाम  क्या  हैं  ;  और

 सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  एस०  सोहन  :  से  कोयला  बो

 कोयला खान  प्रबंध  को  वित्तीय  सहायता  दी  कोयला  खान  सुरक्षा  और

 अधिनियम  तथा  उसके  अंतरंग  बनाए  गए  नियमों  के  अधीन  अपेक्षित  कोयले  के  संरक्षण  और

 कोयला  खानों  में  सुरक्षा  के  अनुरक्षण  के  प्रयोजनाथे  उपाय  कर  सके  ।  उन  कार्यों  जिनके  लिए

 यता  स्वीकृत  की  गई  सम्पूरित  होने  पर  ही  संदाय  किया  जाता  है  ।  उन  कोयला  खान  प्रबंध

 जिनको  कोयला  बोर्ड  से  सहायता मिल  रही  उक्त  अधिनियम  के  सुरक्षा  और  सं  रक्षण  से  संबंधित  उपबंधों

 का  उल्लंघन किए  जाने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  है  ।

 कोयला  खान  प्रबंध  आदूवारा  खान  अधिनियम  के  अंतर्गत  यथा  निर्धारित  कतिपय  सुरक्षात्मक  उपायों

 का  पर्यवेक्षण भी  अपेक्षित  है  खान  सुरक्षा  के  महानिदेशालय  दुबारा  इस  बात
 की

 सूचना  दी  गई  है  कि
 नियम  के  अंतर्गत  किसी  खान  के  प्रत्येक  निरीक्षण  दुबारा  उल्लंघनों  का  पता  चलता  है  जिनको  उनके

 दवारा  जाना  अपेक्षित है  ।  तथापि  गम्भीर  उल्लंघनों  के  मामले में  प्रबंध  अधिनियम  के  अंतरगत

 योजित किया  जाता  है  ॥
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 बिजली  का  उत्पादन  करनें  बाले  उपकरणों  का  आयात

 9857.  श्री  धमाका  अफजलपुरकर  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  उन  परियोजनाओं  को  sfterat  से  पूरा  करने  के  लिए  जो  भारतीय  निर्माताओं
 द्वारा  उपकरणों  की  सप्लाई  में  देरी  करने  के  कारण  रुकी  पड़ी  बिजली  का  उत्पादन  करने  वाले  उप

 का  आयात  करने  का  निर्णय  किया  है  ;  और

 यदि  तो  उक्त  परियोजनाओं  की  संख्या  एवं  उनके  नाम  क्या  हैँ  ;  भारत  द्वारा  जो
 उप

 करण  आयात  किए  जाने  है  उनका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सारी  उद्योग  मंत्री  ठीक  :  तथा  ऐसा  समझ  जाता  है  कि  माननीय

 सदस्य  का  आशय  उन  विशिष्ट  मामलों  से  जिनमें  पहले  विद्युत  जनित्रण  उपकरणों
 का

 आयात  करने

 की  अनुमति  दी  गई  है  ।  विद्युत  जनित्रण  उपकरणों  के  आयात  पर  लगाये  गए  प्रतिबन्ध  को  ध्यान

 में  रखते  इस  प्रकार  के  उपकरणों  का  aaa  करने  की  आम  तौर  पर  अनुमति  नहीं
 दी

 जाती  है  ।
 किन्तु

 कुछ  एसे  मामले  भी  हुए  जिनमें  इस  प्रकार  के  उपकरणों  का  आयात  करने  की  अनुमति  देने  का  निर्णय
 इस  आधार

 पर
 किया  गया  है  कि

 या  तो
 सामान  देने  का  समय  कम  जिससे  देशी  निर्माताओं के  पास

 पर्याप्त

 समय  नहीं  रहे  गया  था  डिजाइन  गैर-मानक  किस्म  की  था  ।  जिन  तीन  मामलों  में  हाल  ही  में  इस  प्रकार
 के

 उपकरणों  का  आयात  करने  की  अनुमति  दी  गई  वे  निम्नलिखित  हैं  :---

 (1)  पोलैंड  से  कोराडी  थर्मल  पावर  स्टेशन  के  लिए  120  मेगावाट  के  दो  टर्बोसिट  ।

 (2)  रुस से  थमंल  पावर  स्टेशन  के  लिए  200  मे०  वा०  के  दो  टर्बोसेट |

 (3)  मैसूर  राज्य
 में

 लिंगानामा
 की  डेम  पावर  हाउस

 के  लिए  275  मे०  वा०  के  दो  विद्युत

 ऋण  उपकरण  |

 Increase  in  prices  of  Ambassador  and  Fiat  Cars

 9858.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Heavy  Industry  be  plea-
 sed  to  state  3

 (a)  whether  prices  of  Ambassador  and  Fiat  cars  have  again  increased;

 (b)  the  extent  to  which  their  prices  have  been  increased;  and

 (c)  the  steps  proposed  to  be  taken  by  Government  to  check  the  increase  in  the  prices
 thereoff  ?

 The  Minister  of  Heavy  Industry  (Shri  T.  A.  Pai):  (a)  and  (b)  With  effect

 from  1-1-1973,  the  ex-factory  retail  price  of  Ambassador  car  was  increased  by  Rs.  272/-  and

 that  of  the  Fiat  (Premier  President)  car  by  Rs.  339/-.  Thereafter  there  has  heen  no  increase.

 (c)  Final  price  of  cars  depends  on  a  variety  of  factors  including  prices  61  materials,  level

 of  wages,  prices  of  components  and  rate  of  Governmental  levies  at  various  stages.  In  addi-

 tion  to  taking  various  steps  to  rationalize  price  levels  of  various  inputs,  Government  has

 been  trying  to  encourage  higher  production  to  reduce  costs  as  a  result  of  scale  economies,

 बिजली  के  aca  बनाने  के  लिए  संयंत्र  की  स्थापना  करने  हेतु  एच०  एस०  टी ०  और  हंगरी  की  एक

 कंपन  सें  करार

 8859.  1 |  सी  के०  जाफर  कहानी  :
 क्या  भारी  sar  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  बिजली  के  बल्व
 और

 अन्य  उपकरणों  के  उत्पादन  के  लिए  एक  संयंत्र  लगाने  के  लिए  हिन्दु+

 स्तान  मशींन  टूल्स  और  हंगरी  की  एक  कम्पनी  के  बीच  करार  हुआ  है  ;  और
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 यदि  तो  यह  संयंत्र  कहां  लगाया  जायेगा  और  इसके  कार्य-एककों  में  कितने  भारतीय

 नितिन  और  कितनी  तकनीकी  जानकारी  का  उपयोग  किया  जाएगा  ?

 भरी  उद्योग  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिध्देदवर  :
 ate

 तथा  इस  प्रकार  FT

 कोई  भी  करार  अभी  तक  स्वीकृति  के  लिए  सरकार  को  प्रस्तुत  नहीं  किया  ||

 युद्ध  में  शहीद  हुए  सेनिक
 कर्मचारियों  के  आशिक़ों

 से
 जि ला गुरदासपुर  (iste) )

 में  पट्रोल  पस्

 खोलने  के
 लिए  लाइसेंस

 देने  हेतु  अभ्यावेदन

 9860.  श्र | |  ईश्वर  चौधरी :  क्या  Cai  मंत्री  जिला  गुरुदासपुर  में  पेट्रोल  पम्प  खोलने

 के  लिए  लाइसेंस  देने  संबंधी  अभ्यावेदन ों के  बारे  में  7  1972  के  अतारांकित प्रश्न  संख्या  3394

 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  पाक  युद्ध  में  शहीद

 हुए  गुरुदासपुर

 जिले  के  सैनिकों  के  आश्रितों  से  प्राप्त  आवेदनों  पर

 संस्कार  द्वारा  क्या  अन्तिम  कार्यवाही  की  }

 दया  उस  जिले  के
 एस

 पिक  g
 यो

 के
 आयों  े

 बोई  ATI ST -..)  भरा  ह हुआ  है
 जो  युद्ध  में  शहीद  हो  गए  थे  और  जिन्हें  मरणोपरांत  चक्रਂ  प्रदान किए  गए  हैं  ;  और

 (7)  यदि  तो  उस  पर  क्या  गई  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  उप  संतरी  जे०  बी०  :  इण्डिया  आयल  कारपोरेशन  से

 रोध
 किया  गया  है  कि  वह  अन्य  राज्यों  के

 साथ  साथ
 पंजाब  में

 और  अधिक  इण्डियत  आयल  कारपोरेशन

 की  एजेन्सियों  उपलब्ध  कराय  ताकि  लाइसेंसों  में  उनके  पुनर्व्य॑वस्थापन  के  लिए  पात्र  आवेदकों  के  अनुरोधों
 को  पूरा  किया  जा  सके

 और  1965
 के  भारत-पाक  युद्ध  में  मारे  गय  एक  अफसर  जिसे  मरणोपरांत चक्रਂ

 से  विभूषित किया  के  पिता  ने  नौशेरा  जिला  गुरुदासपुर में  पैट्रोल  पम्प  के  लाइसेंस के  लिए

 अनुरोध  किया  था  ।  क्योंकि  उपर्युक्त  स्थान  पर  पट्रोल  पम्प  के  लिए  इण्डियन  आयल  कारपोरेशन  द्वारा

 पेशकश  किया  गया  स्थल  नहीं
 या  अतः  जालन्धर  जिलों  में  पट्रोल  पम्प  के  लिए  पेशकश की

 गई  उसने  उसे  अस्वीकार  कर  दिया  ।  उस व्यक्ति  को  और  आग  सुचित  किया  गया  कि  यदि  नौशेरा

 मज्जा  में  पैट्रोल  पम्प  के  लिए  उसके  पास  कोई  उपयुक्त  भूमि  है
 तो

 वह  भूमि  के  खाके  के  साथ  नया  आवेदन

 भेजे  ताकि  उस  स्थान  पर  पैट्रोल  पम्प  स्थापित  करने  के  लिए  उनके  मामले  पर  इण्डियन  आयल  कारपोरेशन

 के  प्राधिकारियों के  साथ  बात-चीत  को  जा  सके  ।  सरकार  द्वारा  अभी  तक  उनसे  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं

 हुआ  अफसर का  पिता  1-2-1972  से  आश्रितों  के  लिए  उदार  दरों  पर  पेंशन  पाने  का  पात्र  है  ।

 अमरीका  भारतीय  दूतावास  के  भवन  के  वधिक  किराया  और  रख-रखाई  पर  व्यय

 9861.  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस
 समय  अमरीका  में  भारत  के  राजदूत  के  रियाहशी  मकान

 और
 दूतावास  के  भवन

 का  वार्षिक

 किराया  कितना  है  ;  और

 उक्त  भवनों के  रख-रखाव  पर  1970-71  और  1971-72  के  वित्तीय  वर्षों  में  कितना व्यय

 gar

 fata  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्रपाल  fag):  )  राजदूत  का  निवास  तथा  राजदूत

 ब्रास  के  भवन  भारत  सरकार के  हैं  ।  इसीलिए  इन  दोनों  भवनों  के  लिए  कोई  |  1  नहीं  दिया  ज्ञाता
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 ee

 1970-71 तथा  1971-72%  वित्तीय  ae के  दौरान  डन  भवनों के
 रख-रखाव  पर  aq

 का  विवरण  इस  प्रकार  है  cmt

 1970-71  1971-72

 तू रु०

 e  @  54,092,  21  66,661.00

 (11)  भवन  शा  e  1,72,144.  05  49,707.63

 रूस  में  भारतीय  दूतावास  के  भवन  के  विधिक  किराये  और  रख-रखाव  पर  व्यय

 9862.  शी  हुकम  चन्द  कछवाय  :  कया  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  got  करेंगे  कि
 :

 इस  समय  रूस  में  भारत  के  राजदूत  के  रिहायशी  मकान  और  के  भवन  का  विधिक

 और

 उक्त  भवनों  के  रख-रखाव  पर  1970-71  और  1971-72 के  वित्तीय  वर्षों  में  कितना  व्यय

 हुआ ?  ह

 विदेश  मंत्रालय  में  शल्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  :
 राजदूत

 तथा
 कुछ  अन्य  अधिकारियों

 के  निवास  मास्को
 में

 चान्सलर  भवन  के  अहाते  में  है  ।  इन  भवनों  के  लिए  अलग-अलग  किराया  नहीं  दिया

 जाता  और  अहाते  में  स्थित  इन  सभी  भवनों  के  लिए  कुल  समेकित  राशि  472,607.55  रुपय  वार्षिक

 दी  जाती  है

 भवनों  के  रख-रखाव  पर  किया  गया  खर्च  निम्नलिखित  था  :

 Go 1970-71.  o  o  85,515.31

 1971-72.  ग  ि  रु०  60,728.  04

 Qualifications  Prescribed  for  Examiner  Selection  Grade  and
 Examiner  Grade  I  and  हा

 9863.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased
 to  state  ६

 (a)  the  qualifications  prescribed  for  Examiner  Selection  Grade  and  Examiner  Grade
 I  and  II;

 (b)  the  number  of those  incumbents  of  the  aforesaid  posts  in  I:G.S.  Central  India  whose

 qualifications  fall  short  of  the  prescribed  qualifications;

 (c)  whether  the  promotion  of  these  employees  who  do  not  possess  the  prescribed  Quali-
 fications  is  not  indicative  of  the  irregularities  committed  in  the  Trade  Test;  and

 (d)  if  so,  the  steps  proposed  to  be  taken  by  Government  in  this  regard?

 The  Minister  of  State  (Defence.  Production)  in  the  Ministry  of
 Defence  (Shri

 Vidya  Charan  Shukia)  :  (a)  All  vacancies  in  the  post  of  Examiner  Selection  Grade  are
 to  be  filled  by  promotion  of  Examiner  Grade  I  on  the  basis  of  merit.  Hence  no  minimum
 qualifications  have  been  prescribed  for  this  post.

 Vacancies  in  the  posts  of  Examiner  Grade  I  and  Grade  11  ate  to  ke  filled,  to  the  extent
 possible,  by  promotion  of  existing  employees,  in  the  respective  lower  Grades  sul  ject  to  their
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 passing  of  prescribed  trade  tests.  No  minigaum  qualifications  have  been  prescribed  for

 promotion  to  these  grades.

 Direct  recruitment  to  these  posts  are  resorted  to  only  if  sufficient  number  of  Departmental
 Candidates  are  not  available  for  promotion.  «In  the  case  of direct  recruitment  the  minimum

 qualifications  prescribed  are  as  follows

 Examiner  Grade  | है  Matric/ITI.

 Examiner  Grade  I  Certificate  plus,
 2  Years  Shop  experience.  which  will  not  be  necessary  in  case  of

 person  who  has  undergone  ITI  training  for  notless  than  2  Years.

 (b)  Nil;  The  minimum  qualifications  prescribed  relate  only  to  direct  recruits  and  no
 direct  recruitment  to  this  post  has  so  far  been  resorted  to  at  IGS  Central  India;

 (c)  No,  Sir.

 (d)  Does  not  arise.

 भारतीय  प्रतिरक्षा  मजदूर  संघ  को  तीसरे  फेडरेशन  के  aq  में  मान्यता  देना

 9864.  श्री  हुकमचन्द  कछवाय  :  बया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  प्रतिरक्षा  मजदूर  संघ  को  इसकी  जांच  के  पश्चात  भी  तीसरे  फेडरेशन  के  रूप

 में  मान्यता  नहीं  दी  गई  है  ;

 और यदि  तो  क्यों  ;

 कया  उक्त  संघ  को  इसकी  सूचना  वे  दी  गई  है  ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन
 से

 जी  नहीं  श्रीमन ्  ।  भारतीय  प्रतिरक्षा  मजदूर
 संघ  को  अभी  मान्यता  नहीं  दी  गई  है  क्योंकि  इसमें  रक्षा  मज़दूरों  का

 पर्याप्त  प्रतिनिधित्व  होना  नहीं  समझा

 गया है  ।  संघ  के  अध्यक्ष  एवं  महा  सचिव  को  तदनुसार  सुचित  कर  दिया  गया  है  ।

 खान  मालिकों  को  मुआवजा

 9865.  श्री  सोम चन्द  सोलंकी  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कंपा  करेंगे  कि  :

 उन  कोककर  कोयला  खान  मालिकों के
 नाम

 हैं  जिनकी  प्रदत्त  पूंजी  75  लाख  रुपये  से

 अधिक है  ;

 ) }  इनमें  से  प्रत्येक  को  कितना  प्रभाव  fear  गया  ;

 ै
 0)  इन  में  से  प्रत्येक

 की
 सरकारी  खाते  में  या  उनकी  एएनसी  के  खाते  में  कितनी  रकम  देनी  दर्ज

 ञ

 इनमें  से  प्रत्येक  मामले  में  देनदारी  की  राशि  क्या  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुबोध  ईस्ट
 तथा  बंगाल  कोल  कंपनियाँ  कोककर  कोयला  खानों  के  ऐसे  मालिक  जिनकीਂ  sea

 पूजी  75  लाख  रुपये  से  अधिक  है

 उनमें  से  प्रत्येक  को  दी  जाने  वाली  राशि  कोककर  कोयला  खान  अधिनियम
 1972  की  अनुसूची  11

 में  दी  गई  है
 ।

 और  एक  जिसमें  आवश्यक  सूचना  दी  गई  संलग्न  है  ।
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 विवरण

 मालिकों  के  नाम  मालिकों  के  17-  मालिकों  के  17-  अधिग्रहण  से  पूर्व  सरकार  को  देय
 10-71  से  30-4-  10-71  से  30-4-1972  --------
 72  तक  के  लेखों  तक  के  लेखों  के  case  भविष्य  निधि  बिक्री  कर  कुल अनुसार  भारत  अनुसार  भारत

 कोकिंग  कोल  लि०  कोकिंग  कोल
 q को  देय  रोशि  जाने  वाली

 राशि
 ए  a  Tm  कप  नल 1

 पए  ees  अ  गए  ए
 झपट  रुपये  aaa

 ओरिएंटल  कोल  we  लि०  17,62,328  15,48,642  35,12,587  10,34,456  .  45,47,043
 बारा कर  कोल क  ०  लि०  1,29,573  13,10,549  12,86,842  1,77,212  14,64,054 बंगाल  कोल  ao  लि०  4,44,280  4,80,287  1,67,000  61,500  2,  द  560

 ईरट  कोल  कंठ  लि०  54,  44,280  1,  86,174  48,  38,775  72.76,  589  2,95,342  1,24,10,786 लौटना  कोठरी  कठ  लि०
 2,692  24,57,161  45,05,071

 eee  क्विक
 69,  62,  232

 य



 10  1973  लिखित  उत्तर

 उड़ीसा  से  कोबाल्ट  और  गंज मं  एजे सो  में  बसाए  गए  विस्थापित  व्यक्ति

 9866.  श्री  गिरिधर  गोमांगों  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे
 किः

 उड़ीसा  के  कोरापुट  जिले  और  गंजम  एजेंसी  में  कितने
 शरण  जियों

 और  विस्थापितों  को  बसाया

 उन्हें  am  सुविधाएं  दी  गई  हैं  ;

 उन्हें  वहां  स्थायी  रूप  से  बसाया  गया  है  या  यह  व्यवस्था  अस्थायी  है  ;  और

 अब  तक  उन  पर  कितना  खर्चे  हुआ  है
 ?

 श्रम  और  पुनवास  मंत्री  (sit  रघुनाथ  :  से  जानकारी  एकत्रित  की  जा

 है  और  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 उडीसा  के  आदिवासी  क्षेत्रों  में  स्थापित  बस्तियां

 9867.  श्री  गिरिधर  गोमांगों  :
 क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 :

 चारों  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  उड़ीसा  के  आदिवासी  क्षेत्रों  में  किसी  बस्तियां  स्थापित  की

 इनमें  से  कितनी  बस्तियां  अच्छी  अवस्था  में  हैं  ;

 क्या  कुछ  बस्तियों  में  पानी  की  तथा  अन्य  न्यूनतम  सुविधाएं  नहीं  हूँ  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  कया  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 है  और  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जाएगी ।

 भ्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  रघनाथ  :  से  जानकारी ए  कथित  की  जा  रही

 कोय्लाखान  श्रमिकों  को  परिवतं्ञोल  महंगाई  भत्ता  और  उपदान

 9868.  श्री  सोम  चन्द  सोलंकी  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंग  कि  :

 30  1972  से  खनिज  बन  एच०  हाई  कोक  और  बा ०  To  हाई  कोक
 के  प्रति  मौद्रिक  टन  मूल्य  में  प्रतिमास  कुल  कितन  वृद्धि  हुई

 कोयला  खान  मजदूरों  को  दिए  जाने  वले  परिवर्तनशील  महंगाई  भत्ते  और  उपदान  के  कारण
 प्रति  टन  कुल  कीमत  में  उसका  औसत  भाग  कितना  है  और  1972  तक  इससे  कुल  कितनी  राशि
 एकत्र  हुई  ;

 क्या  कोई  मान्यता  प्राप्त  उपदान  ट्रस्ट  स्थापित  किया  गया  है  यदि  तो  कंब  ;  और  उसको
 कितनी  राशि  नियत  की  गई  है  अथवा  दी  गई  है  और  कितनी  रश  वित्तरित  की  गई है  और

 है  और  कि

 कितनी  श्रमिकों  को  उपदान  का  भूगतान  वास्तव  में  किया  गया  उसकी  कुल  राशि  कितनी
 तनी  राशि  का  भूगतान  किया  जाना  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  wt  सुबोध  :  30  1973  से
 कोयले  की  कीमतों  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  ह  |

 प्रति  व्यक्ति-पारी  औसतन  उत्पादन  तथा  1972  में  कोयले  की  प्रभावी  कीमतों  के

 महंगाई  भ

 आधार  पर  मोटे  रूप  से  परिगणना  के  अनुसार  35.  80  रुपए  प्रति  टन  की  कुल  लगभग  कीमत  में  परिवर्ती

 पते  का  संघटक  लगभग  3.  55  रुपए था  ।  उपदान  का  संघटक  0.  60  रुपए  प्रति टन
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 (7)  कोई  उपदान  ट्रस्ट  स्थापित  नहीं  किया  गया  हैं  क्योंकि  उपद  नि  iam  1972  में

 इस  प्रकार  के  ट्रस्ट  आवश्यक  रूप  से
 स्थापना  अपेक्षित  नहीं  है

 ।
 अतः  प्रश्न  के

 पिछले
 भाग  का

 ही  नहीं  उठता  है  4

 उपदान  का  dart  सेवारत  लाभ  के  रूप  में  नियोजक  carer  कर्मचारी  को  सीधे  किया  जाता

 किए  गए  सदियों  इत्यादि  के  संबंध  में  विस्तृत  ब्यौरे  सरकार  के  पास  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 न्यू  सुप्रीम
 और  न्वूमजरी  कोयला  खानों  के  न।म  कर्मचारी  भविष्य  निधि  की  बकाया  * orfsrat

 9869.  श्री  सॉमचन्द  सोलंकी  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  न्यू  संग्राम  और
 न्यू  मजरी  कोयला  खानों  के  मालिकों  के  नाम  श्रमिकों  को  देय  भविष्य

 निधि  बोनस  अथवा  अन्य  राशियां  बकाया  थ  ;  यदि  तो  31  1965,  1967  और  1970
 को  कितनी  राशि  बकाया  थी  ;

 (a)  उपरोक्त  प्रत्येक  वर्ष  मे ंभ  तान  न  की  गई  राशि  का  ब्यौरा  कया  है  और  श्रमिकों  को  देय  राशि
 कितनी  थी

 (7)  क्या  भूतपूर्व  स्वामियों  और  उनके  प्रतिनिधियों  के  संयुक्त  खाते  में  स्टेट  बैक  में  कोई  राशि  जमा

 ;  और

 (  यदि  तो  30  1973  को  अ/सनसोल  पश्चिम  बंगाल  और  बने

 राष्ट्र  में  वेक  में  उनके  नाम  की  कितनी  राशि  जमां  थी  ?

 नम  और  पुनर्वास  dart  में  34-aay  (a  जी  द  :  से  अपेक्षित  सुचना
 एकत्र  को  जा  रहीਂ  है  और  UYT-AAe  सभा  की  मेज  पर  रख  दीਂ  जाएगी  |

 टू क्टर ों  तथा  कृषि  मदो नरी  का  निर्माण  करने  वाले  सरकारी  तथा  गेर  सरकारी  क्षेत्र  के  एकक

 9870.  श्री  मूलचन्द  डागा  कया  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 भारत
 में  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  कितने  एकक  ट्रैक्टरों  और  af  मशीनरी  का

 निर्माण  कर  रहे  है  ;  और

 क्या  छोटे  ट्रैक्टरों  के  निर्माण  के  लिये  लाइसेंस  देने  का  कोई  प्रस्ताव  है  और  यदि  तो

 स्कन्धा  ब्यौरा  क्या  ?

 भारी  उद्योग  मंत्री  ~ (x  ठी०  Qo  पा  fy:  गर  सरकारी  तथा  सरकारी क्षेत्र  में  कृषि  ट्रैक्टरों
 afta  चालित  हलों  और  कम्बाइन  हार वेस्ट रों  का  निर्माण  करने  वाले  एककों  की  संख्या  नीचे  दी  जाती

 zy

 वि अ  अ  क  अ  क  _  ए

 एककों  की  संख्या

 ES  ि

 सरकारी  क्षेत्र  गेर-सरकारी

 क्षेत्र

 (1)  कमी  ट्रैक्टर  1  6

 Z (2).  शक्ति
 चालित  हल  कोई  नहीं

 (3)  कम्बाइन  हार्वेस्टर  कोई  नहीं  1

 a  ee,
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 20  1895.  लिखित  उत्तर

 20-25  अश्व  शक्ति  के  छोटे  ट्रैक्टरों  कीਂ  पर्याप्त  क्षमता  के  लिए  पहले  ही  लाइसेंस  दिया

 गया  फिर  बिना  विदेशी  सहयोग  और  अधिक  क्षमता  के  विषय  पर  गुणावगुण  के
 आधार

 पर
 विचार

 हो  सकेंगी |

 कृषि  इंजी  विया रिंग  स्नातकों  को  सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजनाओं  में  रोजगार  देना

 9871,  नीं  भागीरथ  भंवर  :  क्या  भारी  उद्योग मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कृषि  मशीनों  और  ट्रैक्टरों  का  निर्माण  वाली  सरकारी  क्षेत्र
 की

 योजनाओं  में  बेरोजगार  कृषि  इं  जीनिर्यारंग  स्नातकों  को  रोजगार  देने  के  लिए  योजना  आरम्भ  at

 गई  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या है  ;  और

 क्या  ट्रैक्टरों  का  निर्माण  करने  वाले  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  का  यह  निदेश  देने  का  विचार

 हैं  कि  वे  रोजगार  देने  के  मामले  में  मेकेनिकल  इंजीनियरिंग  स्नातकों  की  अपेक्षा  कृषि  इंजीनियरिंग  स्नातकों

 को  तरजीह  दें  ?

 मारी  उद्योग  wat  टी०  Yo  :  से  चूंकि  सरकारी  क्षेत्र  का  एकमात्र  एकके
 पर्याप्त  देशी  अन्त वस्तुओं  का  उपयोग  करके  निर्माण  करने  में  इस  क्षेत्र  में  प्रगति  पर  इसलिए  इसमें
 अरुषि  इंजीनियरी  स्नातकों  को  शामिल  करने  की  योजना  शरू  करने  के  विषय  में  उपयुक्त  समय  पर  विचार

 किया  जायगा  ।

 लंबित  और  दल्लो  में  कृषि  इंजीनियरिंग  स्नातक

 9872.  श्री  शास्त्री  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रथम  1973  को  लखनऊ  और  दिल्ली  के  रोजगार  कार्यालयों  में  कुल  कितने  क़षि

 इंजीनियरिंग  स्नातकों  के  नाम  दर्ज  थे  ;

 वब  1972  में  कुल  कितने  कृषि  इंजीनियरिंग  स्नातकों  को  रोजगार  दिया  जा  सका  ;  और

 जनवरी  से  अप्रैल  1973  तक  कु ल  कितने  ऐ  से  स्नातकों  को  रोजगार  दिया  गया  है  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जी०  :  से

 1-1-1973  राजगोर  दिलाए  गए  स्नातकों  की  संख्या

 ava  रजिस्टर  में  दर्ज

 @  fe  इंजीनियरिंग  1972  1973

 स्नातकों  की  संख्या

 लखनऊ
 38.0

 पित्ती
 क  7

 ~  न

 सेवामुक्त  एमजीसी  कमी दान  प्राप्त  अधिकारियों  को  पेंशन
 देना

 9873.  श्री  अन्ना साहेब  गॉटखिण्ड  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  fe

 क्या  at  1968  के  बद  एमजंन्सी  कमीशन प्राप्त  अधिकारियों  को  पेंशन  दी
 मई
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 क्या  उन्हें वह
 1968

 से  पुर्व  सेवामुक्त  किए  गए  एजेंसी  कमीशन  nee  अधिकारियों  को

 प्रबंधन  दिए  जाने  के  बारे  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  ;  और

 यदि  तो
 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रक्षा  मंत्री
 जगजीवन

 :  से  एजेंसी  कमीशनਂ  प्राप्त  अफसरों  को  तीन  खातों

 से  लिया  जाता  है  ।  जिन्हें  केन्द्रीय अथवा  राज्य  सर कारों के  अधीन  स्थायी पदों  से  भर्ती  किया  जाता  और

 एसे
 अस  निक  पदों  पर  पुर्नग्रहणाधिकार  रखने  की  अनुमति  होती  वे  इमर्जेन्सी  कमीशंड  अफसरों  के  रूप

 में  अपनी  tara  fer  पर  किसी  पेंशन  अथवा  उपदान  के  पात्र  नहीं  हैं  परन्तु
 अस चिक पेंशन के लिए

 पेंशन  के  लिए
 अपनी

 एजेंसी  कमीशंड  सर्विस  की  माना  के  पात्र  हूँ  ।

 असैनिक जीवन  से  सीधे  भर्ती  किए  गए  cadet  कमीशंड  अफसर  सेवारत  उपदान  के  पात्र हैं  परन्तु

 art के  लिय  नहीं  (  जिसकी  मात्रा  एजेंसी  कमीशंड  अफसर  के  रूप  में  की  गई  उनको
 सेवा  के  वर्षों  पर

 निर्भर  करती  ।

 जिन्हे  सेना  में  सेवा  कर  रहे  ज्युपीटर  कमीशंड  अफसरों  अथवा  अन्य  चैकों  और  वायु  सेना  अथवा  नौसेना

 में
 उनके  समकक्ष  अफसरों

 से
 लिया

 गया  है  उन्हें  उपदान  प्राप्त  करने  अथवा  पेंशन पाने  का  विकल्प है
 |

 प्राप्त  हुए  कुछ  अभ्यावेदन ों  के  ऐसे  मामलों  में  पेशन  प्राप्त  करने  के  लिए  न्यूनतम  सेवा

 1-4-67
 से

 15
 वर्ष  से  घटाकर  केवल  12  वर्ष  कर  दी  गई  है  ।

 बनें  एण्ड  कम्पनी  के  कार्यकरण  की  जांच

 9874.  श्री  एम०  राम  गो पाल रेड्डी  :  कया  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  बनें  एण्ड  कम्पनी  के  कार्यकरण  के  जांच  काय  में  और  विलम्ब  किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 भारों  उद्योग  मंत्री
 gto  ए०  तथा  उद्योग  तथा  विनियमन )

 1951  की  धारा  15  के  अन्तर्गत  मे०  aa  एण्ड  कम्पनी  के  कार्यों  की  जाँच  करने  के  लिए

 नियुक्त  की  गई  जाँच  समिति  ने  अपनी  रिपो  हाल  ही  में  प्रस्तुत  की  यह  सरकार  के  विचाराधीन

 ।

 सें  छात्रों  के  मागंदशन  हेतु  सूचना  एवं  परामशंदात्री  gaz;

 9875.  श्री  नारायण  चन्द  पाराशर  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 उन  विश्वविद्यालयों  के  नाम  क्या  हैं  जिनमें  छात्रो
 के  मार्गदर्शन  हेतु  रोजगार  और  सुचना  एवं

 परामशंदात्री  ब्यूरो  है  ;  और

 (@)  क्या  अन्य  विश्वविद्यालयों  को  भी  ऐसे  ही  ब्यूरो  खोलने  के  लिए  राजी  करने  और  उन्हें  इसके

 लिए  वित्तीय  सहायता  देने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 aq  और  पुनर्वास  मंत्रालय  से  उप-मंत्री  (ait ito  :  इस  समय  देश  के  52

 विश्वविद्यालयों  में  विश्वविद्यालय  रोजगार  सुचना  एवं  मार्गदर्शन  केन्द्र  कार्य  कर  रहे  हैँ  ।  इनकी  सची

 विवरण में  दी  गई  है  ॥

 इन  केन्द्रों  की  स्थापना  करना  और  इनके  लिए  वित्तीय  व्यवस्था  करना  राज्य  सरकारों  की

 ज़िम्मेदारी  है  ।  राज्य  सरकारों  से  शेष  विश्वविद्यालयों  में  ऐसे  केन्द्र  खोलने  के  लिए  अनुनय  किया  जा  रहा

 है  ।
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 16  1973  लिखित  उत्तर

 विवरण

 काय उन  विश्वविद्यालयों  को  सूची  जहां  विश्वविद्यालय  रोजगार  सूचना  एवं  मसागंदर्शन  केन्द्र

 कर  रहे  है
 ।

 1.  आंध्र  वाल्टेयर  |

 2.  औसमानिवा  हैदराबाद  |

 3.  श्री  वेंकटेश्वर  तिरुपति  ।

 4.  गोहाटी  गोंहाटी ।

 5.  डिबरुगढ़  डिब्रूगढ़  |

 6.  बिहार  मुजफ्फरपुर ।

 7.  पटना  पटना  ।

 8.  रांची  रांची  ।

 9.  भागलपुर  भागलपुर  |

 10.  पंजाब  चण्डीगढ़  |

 11.  दिल्‍ली  दिल्‍ली  ।

 12.  जामिया  नई  दिल्‍ली  |

 13.  एम०  एस०  बड़ौदा

 14.  गुजरात  अहमदाबाद  ।

 15.  सरदार  पटल  वल्लभ  विद्यानगर  ।

 16.  सौराष्ट्र  राजकोट  ।

 17.  दक्षिण  गुजरात  सूरत  ।

 18.  कुरुक्षेत्र  कुरुक्षेत्र

 19.
 हरियाणा  कृषि  हिसार  |

 20.  केरल  ट्रिवंडरस  |

 21.  कालीकट  कलिकाल  |

 22.  कोचीन  विश्वविद्य।/लय,  कोचीन  ।

 23.  जबलपुर  विश्वविद्य।/लय,  जबलपुर |

 24.  विक्रम  उज्जैन ।

 25.  सागर  सागर  |

 26:  मराठवाड़ा  औरंगाबाद ।

 fer 27.  बम्बई  विश्व  A  बम्बई  ।
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 28.  भाग  नागपुर

 29.  पुना  पूना
 |

 30.  शिवाजी  कोल्हापुर  ।

 31  बंगलौर  बंगलौर  ।

 32.  मैसुर  मंसूर  ।

 33.  कर नाटक  धारदार  |

 34  उड़ीसा  aft  और  टेक्नॉलोजी  भुवनेश्वर  ।

 35  पंजाबी  पटियाला  ।

 36  पंजाब  कुकी  लुधियाना  ।

 37  राजस्थान  जयपुर  ।

 38  अन्ना  माला  अन् नामा लाए नगर  ।

 39  मद्रास  मद्रास  ।

 40  मदु राय  प्र दुर ोय  |

 4}  आगरा  आगरा  |

 42  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्या  अलीगढ़  ।

 43.  इलाहाबाद  इलाहाबाद  |

 44.  गोरखपुर  गोरखपुर  |

 लखनऊ  लखनऊ  |

 46.  कानपुर  विश्वविद्य।/लय,  कानपुर  ।

 47.  मेरठ  मेरठ  ।

 रुड़की  रुड़की  |

 49.  बनारस  हिन्दु  वाराणसी  ।

 50.  कलकत्ता  कलकत्ता  |

 51.0  जादवपुर  जादवपुर  ।

 52  बच्चन  बदं बान  ।

 स०  ग्रेम  एण्ड  सरवन  एण्ड  कम्पनी  आफ  इंडिया
 लिमिटेड  कलकत्ता

 9876.  श्री  समर  गुह  :
 क्या  भारी  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मैसेज  रेशम  एण्ड  क्रेन  एण्ड  कम्पनी  ऑफ  इंडिया  22,  कोबरा

 रेलवे  के  डिब्बे  तथा  अन्य  सामान  का  निर्माण  करती  थी  ;
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 लिखित  उत्तर
 20  1895  )

 ee

 1  से  5  लाख  रुपया  उधार  लिया  था  ओर
 (a)  क्या  कम्पनी  से  सावधिक  जन  cata  के  र

 क्या  इस  ऋण  की  व्यवस्था  वर्ष  1969-704  फाइनेंस  ईस्ट  फाइनें  14  इंडिया

 एक्सचेंज
 प्लेस  a  की  ay;

 सरकार ने  पांच  साले  के  लिए  फर्म  के  प्रबंध  को  अपने  हाथ  में  ले  लिया  और

 यदि
 तो  जिन  लोगों  से  धन  इकट्ठा  किया  गया  था  उन्हें  उसे  लौटाने  के  लिए  सरकार  ने

 क्या  कदम  उठाये हूँ

 सारो  उद्योग  सत्रों  gto  ए०  :
 नें ०

 रेशम
 एण्ड  क्रिकेट

 आफ  इंडिया

 लिमिटेड  विभिन्न  रेलवे  रोलिंग  स्टाक  कम्पोनेंट  का  निर्माण  करती
 है

 न  कि  रेलवे
 रोलिंग  स्टाक  का

 ।

 वर्ष  1970  में  कम्पनी  के  तत्काल  लीन  प्रबंधकों  ने  अनेक  व्यक्तियों  से  सावधि  जमा  के  रूप

 में  केवल  4,80,392  76०  की  राशि  उधार  ली  जिसमे ंसे  4,43,392  रु०  की  व्यवस्था  मे०  ईस्ट ने

 फाइनेंसिय सं  ,  कलकत्ता ने
 को  थी  ।

 भारत  सरकार
 ते

 31  1971
 को

 उद्योग  अधिनियम

 1951H  घार  के  अंतर्गत  पांच  साल  की  अवधि  के  लिए  कम्पनी  का  प्रबंध  अपने  अधिकार

 में  लिया  ati

 स्थिति  और  कम्पनी  के  कोय  को  स्थिर  करने  की  आवश्यकता  पर  विचार  करते  हुए

 उद्योग  तथा
 1951  की  धारा  18  Bhe  बी

 ०  के  अन्तर्गत  .17  अगस्त

 1972  से  एक  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  विद्यमान  देयताओं  पर  कम्पनी  को  ऋण  स्थगन  स्वीकृत  किया

 गया  इसके  अस्तगत  सभी  संविदाओं  को  पुरा  करना  सम्पत्ति  प्रत्याय  तियों  समझौता

 पंचायते  लाग  स्थायी
 आदेशों  या  अन्य  लिखतों  को  जिसके  लिए  dara  एण्ड  क्रेन  (aid)  लिमिटेड  एक

 पार्टी  है  या  31  1971
 से  तत्काल पूर्व  जो  इस  पर  लागू  को  अभिसूचक  की  वैद्य ता

 की  अवधि  के

 रास  निलम्बित  किया  गया  हैं  |

 सितम्बर  1969  और  नवम्बर  197  1  के  बीच  खरीदी
 गई  प्रत्येक  कार  पर  अतिरिक्त  राशि  के  भुगतान

 के  लिए  प्रीमियर  आटोमोबाइल  लिमिटेड  का
 अनुरोध

 9877-  श्री  डी०  बी०  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  प्रीमियर  आटोमोबाइल  लिमिटेड  ने  सरकार  हारा  1969  और

 1971  के  बीच  खरीदी  गई  प्रत्येक  fade  कार  के  लिए  300  रुपए  की  अतिरिक्त  राशि  का  भूगतान
 करने  का  अनुरोध  किया  और

 ,  यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 भारी  उद्योग  मंत्री  ए०  :  तथा  मे०  प्रीमियर  आटोमोबाइल

 टेड  ने  संभरण  तथा  निपटान  के  महानिदेशालय  से  अनुरोध  किया  है  कि  उन्होंने  अक्तूबर  और

 1970  के  दौरान  निदेशालय कीਂ  संविदा  दर  पर  जिन  फियाट  कारों  का  संभरण  किया  उनके  संबंध

 में  उन्हें  1353  रु०  की  अतिरिक्त  राशि  का  भुगतान  किया  यह  मामला  उक्त  प्राधिकरण के

 विचाराधीन  है  ।

 फिरोजाबाद  उत्तर  प्रदेश  में  लघु  उद्योगों  को  कोयले  का  वितरण

 9878.  श्री  मधु  दण्डवत  :  इस्पात  और
 खान  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि
 :

 के  लग नग  नन च्  को  उत्पादन  के  आधार  पर  कोयले  का फिरोजाबाद  प्रदेश  )

 वितरण  किया  गया
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 क्या  इस  पद्धति  का  परित्याग  क
 दिया  गया

 और

 यदि  तों कब  से  और  पुरानी  पद्धति  को  बदलने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 इस् या  और  खान  मंत्रालय  उप-मंत्री  सुबोध  )  हां

 नही ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता  है  ।

 हैदराबाद  म  बिजली  के  बल्ब  का  कारखाना

 9879.  श्री  एम०  एस०  संजीवी  राव :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  हैदराबाद  में  बिजली  के  बल्ब  का  एक  कारखाना  लगाने  का  है

 यदि  तो  इस  कारखाने  के  लगाने  पर  अनुमानित  लागत  कितनी  आयेगी  और  इसकी

 क्षमता  क्या  अ

 क्या  यह  कारखाना  विदेशी  सहयोग  से  लगाया  यदि  तो  इस  प्रस्ताव  की  मुख्य

 बाते  क्या  हूं
 ?

 भारी  उद्योग  मंत्री  (at
 टी०  go

 :
 से  मे'०  हिन्दुस्तान  दर्शन  era  लिमिटेड

 का

 लैम्प  तथा  लैम्प  बनाने  व।ली  मशीनों  का  निर्माण  करने  के  लिए  हंगरी  के  Fo  stain के  सहयोग

 से  हैदराबाद  स्थित  अपने  एकक  के  संलग्न  रूप  में  एकਂ  एकक  स्थापित  का प्रायोगिक

 प्रस्ताव  हिन्दुस्तान  मशीन र्ल्स  से  विस्तृत  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 श्रम  नीति  को  नया  sea  देना

 9880.  श्री  विभूति  मिश्र  :
 कया  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री

 यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  8  1973 के  सड  स्वेण्डंडਂ  के  पृष्ठ  4  के  कॉलम
 4  और  5  में  लेबर  पालिसी  टु  बी  जीवन  आब्जेक्टिव्टਂ  शीर्षक  से  छपे  समाचार  की

 और ओरਂ  दिलाया गया  है  ;

 यदि
 ती

 क्या  सरकार  at  विचार  सभी  क्षेत्रों  में  प्रत्येक
 को

 उसके
 श्रम

 ं  और अनुसार  के  सिद्धांत  को  लागू  हर तालों  और  ताला बंदियों  पर  प्रतिबंध

 निष्पक्ष  न्यायाधिकरण ों  निपटाने  का  है  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जी०  :  जी  a

 केन्द्रीय  मंत्रालयों  के  परामर्श  से  व्यापक
 औद्योगिक  संबंध  कानून  के

 ब्यौरे  तैयार  किए  जा  रहे  हैं  ।

 पाकिस्तान  हारा  युद्ध-बन्दियों  का  सारा  जाना  स्वीकार  A  करना

 9881.  श्री  पुरूषोत्तम  काकोडकर

 श्री  प्रस नच भाई  मेहता

 fazer  मंत्री  यह  बताने  की  कंपा  करेंगे  कि

 (#)  क्या  सरकार  का  ध्यान
 8  1973 के  टाइम्सਂ  में  पाक  डिज़ाइन

 पी०
 ओ०  ब्लूज

 किल्डਂ  से  छपे  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  2  और
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 ड

 विदेश  मंत्री  के  इस  वक्तव्य  को ख  यदि  तो  क्या  पाकिस्तान  रेडिश  ने

 निराधार  बताया  है
 ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  सुरेन्द्रपाल  :  st
 al

 (@)  जी  हां  ।  लेकिन  विदेश  मंत्री  की  टिप्पणी
 (a) sf areata  सत्यापित  सूचना  पर

 आधारित  थी  और  पाकिस्तान  का  इससे  इंकार  करना  गलत  है  ।

 इडियन  एसोसिएशन  फार  एयरो-एशियन  को  दी  गई  सहायता

 9882.  At  समर गह  :  क्या  बिदेश  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इंडियन  एसोसियेशन  फार  एसो-एशियन  सॉलिडेरिटी  के  प्रसिडेंट  ने  दिनांक

 29  1969  के  पत्र  में  उन  से  अनुरोध  किया  था  कि  उक्त  संस्था  को  अल-फतह

 मुक्ति  संगठन
 की  भारत-भर  की  यात्रा  का

 प्रबंध
 करने  के  लिए  उनके  विमान

 होटल  खर्च  परिवहन-खर्च  के  लिए  सहायता  दी  जाये  और  यदि  हां  तो  इस  संबंध

 में  उक्त  संस्था  को  कितनी  राशि  गई  ;

 क्या  उक्त
 पत्न में

 उक्त  प्रेजिडेंट  ने  अलफतहू  की  भारत  यात्रा  के  संबंध  में  यह

 भी  लिखा  था  कि  विश्वास  है  कि  पहले  के  अवसरों  की  भारती  सरकार  हमारी  सहायता

 करेगी  of  सरकार  उनकी  भारत  यात्रा  के  दौरान  होटल  आर  परिवहन

 qa  के  लिए  सहायता  देगी  तो  में  आभारी  रहूंगाਂ  ;  और

 यदि  ही  तो  उक्त  अवसरਂ  कौन  से  थे  और  उक्त  संस्था  को  कितनी

 सहायता  दी

 जी  हां  ॥ fata  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल

 जा  हां

 अंतराष्ट्रीय  व्यवहार  तथा  इन  विशिष्ट  विदेशो  अतिथियों  के  प्रति  सौजन्य
 की

 दृष्टि  से  यह  आवश्यक  है  कि  ऐसे  व्यय  का  ब्यौरा  प्रकाशित  न  किया  जाय  ;  और  ऐसा

 करना  भी  जन-हित  में  नहीं  है
 ।

 उडीसा  में  पायी  गई  स्वर  वाली  चट्टान

 9883.  श्री  पी०  गंगादेवी  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 क्या  उड़ीसा  में  स्वर्ण  वालो  weary  पाई  गई  हूं
 ;  और

 क्या  इस  सबंध  में  कोई  और  सर्वेक्षण  किया  गया
 है

 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुखदेव  :  जी  ।

 areca  भूवैज्ञानिक  aaa  दवारा  उड़ींसा  के  विभिन्‍न  भागों  में  स्वर्ण  लिए

 किए  गए  अन्वेषणों  उड़ीसा  के  .  धनकबाल

 क्योंकर
 और  मयूरभंज  जिलों  से  स्वर्ण  वालों  चट्टानों  और  adi  बालू  को  सुचना  प्राप्त

 हुई  थी  लेकिन  अभी  तक  स्वर्ण के  कोई  निक्षप  नहीं  पाये  गये
 है

 ।
 राज्य

 खान

 निदेशालय  को  भो  अपने  क्षेत्रीय  सर्वेक्षण  के  कोरापुट  जिले  के
 अमरकोट

 क्षेत्र  में

 स्वर्ण  वाल  कुछ  चट्टानों  at  पता  चला  था  जो  अभी  भी  अन्वषणाधीन  हैं  ।  प्रयोगशाला

 विश्लेषण  प्रगति  पर  हैं  और  नमूनों  का  अध्ययन  किया  जा  रहा  है
 |
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 en

 इस्पात  के  आयात  की  होती

 की  कृपा  करेंग

 कि

 9884.  श्री  मोहम्मद  शरीफ  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री
 यह  बताने

 क्या  सरकार  ने  इस्पात  के  आयात  की  कोई  नई  नीति  घोषित  की  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  रुपरेखा  क्या  है
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुबोध  :  और  इस्पात

 और  लोह-मिश्र  धातुओं  के  वास्तविक  उपयोक्ता  आयात  नीति  जो  1973-74  के  लिए

 आयात  व्यापार  नियन्त्रण  नीति  के  परिशिष्ठ  41  और  अनुसूचियों  में  समाविष्ट

 है  की  घोषणा  2  1973  को  की  गई  थी  ।  आयात  व्यापार  नियंत्रण  नीति  की  प्रतियां

 भी  उसी  दिन  सभा  पटल  पर  रख  दी  गई  थी  ॥

 मोटे  तौर  पर  पहले  की  भांति  इस  वर्ष  इस्पात  के  लिए  आयात  नीति  के
 अधीन

 केवल  उन  मदों  के  आयात  की  अनुमति  है  जो  अपेक्षित  क्वालिटी  अथवा  मात्रा  में  देश  में

 उपलब्ध  नहीं  है  ।  काफी  मदों  के  लिए  1971-72  अथवा  1972-73  के  वास्तविक  उपभोग

 का  एक  निश्चित  प्रतिशत  सीधे  आयात  करने  की  अनुमति  है  ।  अपनी  शेष  आवश्यकताओं  के  लिए

 भोक्ता ओं  को  घरेलू  उत्पादकों  को  पक्के  आडर  देने  पडते  हैँ  परन्तु  यदि  घरेलु  उत्पादकों  दवारा

 पुरा  माल  अथवा  उसका  कुछ  भाग  सप्लाई  करने  में  असमंजस  होने  के  कारण  अथवा  किसी

 और  कारणवश  जिस  की  वजह  से  अतिरिक्त  आयात  का  औचित्य  सिद्ध  होता  है  और  अधिक

 मात्रा  के  आयात  की  मांग  की  गई  हो  तो  वास्तविक  उपभोक्ताओं  को  आयात  आवेदन  पत्न

 अन्य-कागज-पत्नों  सहित  अपने  प्रायोजकों  के  मौत  भेजने  होते  है  ।  इन  कागज-पत्तों

 में  अन्य  बातों  &  साथ-साथ  ये  शामिल  हैं  ।  निश्चित  मात्रा  के  लिए  घरेलू  उत्पादकों  को

 दिए  गए  आडे रों  का  और  घरेलू  उत्पादकों  द्वारा  पुरा  माल  अथवा  उसका

 कुछ  भाग  सप्लाई  करने  में  व्यक्त  की  गई  असमथेता  के  पत्तों  की  सत्यापित  प्रतिलिपियां  |

 अधिकतर  मदों  &  लिए  ata  उत्पादकों  से  प्रमाण-पत्रਂ  प्रस्तुत  weal  की

 शर्तें को  समाप्त कर  दिया  गया  है  ॥

 विशाखापत्तनम के  समीप  बालाचेरुरो  सहायक  पत्तन  का  निर्माण

 9885.  श्री  वाई  ईश्वर  रेड्डी  :

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इंजीनियर  लिमिटेड  ने  विशाखापत्तनम  के  समीप  बालाचेरुरी
 में  वहां  प्रस्तावित  इस्पात  संयंत्र  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  किए  जाने  के  उद्देश्य

 से  एक

 सहायक  पत्तन  के  निर्माण  का  सुझाव  दिया  है  ;  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है
 ?

 और  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुबोध  और  मेसर्स

 इंजीनियर्स  इंडिया  लिमिटेड  को  विशाखापत्तनम  इस्पात  कारखाने  स्वतंत्र  पत्तन

 सुविधाओं  के  बारे  में  एक  तकनीकी  आर्थिक  शक्यता  प्रतिवेदन  तैयार  करने  के  लिए  कहा

 गया  था  ।  उन्होंने  अपनी  रिपोर्ट  जो  1972  में  प्राप्त  हुई  कहा है  कि

 eq  में  एक  पत्तन  बनाने  का  औचित्य  vet  हालत  में  है  जब  प्रतिवर्ष
 25

 लाख

 टन  अथवा  इससे  अधिक  कोकिंग  कोयले  का  आयात  करना हो  ।  चूंकि  फिलहाल  कोकिंग
 कोयले  के  आयात  का  विचार  नहीं  है  इसलिए  विशाखापत्तनम  कारखाने  के  लिए

 एक  सहायक  पत्तन  बनाने  के  प्रश्न
 पर

 आगे  कार्यवाही  नहीं  की  जा  रही  है  ।
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 संयत  राष्ट्र  के  मानवीय  अधिकार  आयोग  दारा  रंगभेद  के  व्यवहार  को  अन्तर्राष्ट्रीय  कानून  के

 विरुद्ध  अपराध  सानना

 9886.  श्री  ज्ञान  ato  स्वामीनाथन  :  क्यां  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 \ )  क्या  संयुक्त  राष्ट्र  के  मानवीय  अधिकार  आयोग  रंगभेद  व्यवहार  को

 अन्तर्राष्ट्रीय  कानून
 के  विरुद्ध  अपराध  मानने  की  सिफारिश  की  है  ;

 क्या  भारत  ने  इस  का  समर्थन  किया  है  और  यदि  तो  और

 इस  सिफारिश  पर  feat  देश  सहमत  हें
 ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  faz)  जी  हां  ॥

 26  फरवरी  से  6  अप्रैल  1973  तक  जिनेवा  में  आयोजित  मानवीय  अधिकार  आयोग

 कं  29  वें  अधिवेशन  में  जातीय  पथग्वासन  से  सम्बद्ध  अपराध  के  उन्मूलन  तथा  सजा  के

 लिए
 एक  अभिसमय  के  प्रारूप  पर  स्वीकृति  दी  गई  थी  ।

 अभिसमय
 में  सिफारिश  की  गई

 है
 है  कि

 इस  अभिसमय  के  सभी  पक्षधर  राज्य  घोषणा  करते  हैं  कि  जातीय  पृथग्वासन  मानवता
 के

 विरुद्ध  एक  अपराध  है  तथा  जातीय  पृथग्वासन  की  नीति  एवं  तथा  इसी
 तरह

 के  जातिभेद

 एवं  वाक्य  की  नीति  एवं  प्रथा  के  कारण  जो  अमानवीय  काम  होते  वे  अन्त  ust  य

 सिद्धांतों  तथा  संयुक्त  राष्ट्र  के  wet  के  सिद्धांतों  का  उल्लंघन  करते  हैं  तथा  अपराध  है  ।

 जी  हां  ।  जिस  प्रस्ताव में  उपर्युक्त  सिफारिशें  की  गई  उसके  प्रस्तावों में
 भारत भी  था

 (7)
 इक्कीस

 देशों  ने  प्रस्ताव  के  पक्ष  तथा  दो  ने  विपक्ष  में  wa  जबकि

 पांच  LRN  मतदान  में  हिस्सा  नहीं  लिया  ।

 बर्मा  से  निष्कासित  व्यक्तियों  का  पुनर्वास

 9887.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करा  कि

 बर्मा
 जाने  वाले  भारतीय  विस्थापितों  को  बसाने  में  क्या  प्रगति  हुई  है

 (a)  aq  भारतीय  पहचान  पत्र  और  पारपत्र  धारी  इन  नागरिकों  के  जीवन  की  दशा

 a  विमान  समस्यायें  क्या  हैं
 ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री :  (tt  रघुनाथ  और
 राज्य  सरकारों  से

 प्राप्त  रिपोर्टों  अनुसार  बर्मा  से  आएं  लगभग  1,96,661  व्यक्तियों  रग  65,554

 में  से  31-3-1973  तक  व्यवसाय  ऋण  और  क्रीम  भूमि  के  एलाटठमेंट  के  रुप

 में  लगभग  63,  190
 परिवारों  1,89,570  व्यक्तियो ं)  को  पुनर्वास  सह्दाधता

 दी
 जा

 चुकी  है  ।  इनमें  से  परिवार  भी  शामिल  है  जिन्हें  आंशिक  सहायता  दी  जा  चुकी  है  तथा

 जिन्हें  और  रलायता  दी  जानी  है  ।  14,701  परिवारों  को
 गृह-निर्माण

 ऋण  z  दिए  गए

 है  ।  24,376
 व्यक्तियों

 को  शिक्षा  के  लिए  वजीफे  ,  वृद्धावस्था  उचिंत  दर  की

 दुकानों  लाइसेंस  आदि  तथा  रोजगार  की  व्यवस्था  जेसी  अन्य  सहायता  दी

 जा  चुकी  हैं  ।  बर्मा  से  आए  प्रद्यावासियों  राहत  तथा  पुनर्वास  के  लिए  राज्य  सरकारों

 को  ऋण  के
 स्प

 में  1180.  35  लाख  रुपए  तथा  अनुदान  के  रुप  में  277.73  लाख
 रुपये

 दिए  जा  चके  हैं  ।
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 ि

 स्थायी  दायित्व  श्रेणी  के  भग  400  परिवारों  को  लगभग  500  परिवार

 शिविरों  में  रह  रहे  हैं  ।  लगभग  280  परिवारों  के  पुनर्वास  के  लिए  योजनाएं  मंजूर  की

 जा  चुकी  है  ।  राज्य  सरकारों  से  व्यवसाय  तथा  आवासीय  ऋणों  के  लिए  वर्तमान  नमूना

 योजनाओं  के  अन्तर्गत  शव  परिवारों  के  यथाशीघ्र  पुनर्वास  की  व्यवस्था  करने  को  कहा

 जा  रहा है

 आई०  आई०  ठी ०  बल्ली  द्वारा  बनाई  गई  अमोनिया  से  चलन  वाली  कार
 ~

 9888  श्री  सो  कण  चन्द्रयान

 डा०  लक्ष्मीनारायण  पाया

 क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 प्
 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  4  अप्रेल  1973  के  स्टेट्समैन  में  अमोनिया

 जीवन  कार  मड  बाई  दिल्‍ली  आई०  आई०  ato  शीर्षक के  अन्तर्गत  प्रकाशित  समाचार  को

 ओर  दिलाया गया  है  अ

 क्या  सरकार  का  इसके  विकास  में  सहायता  देने  का  विचार  है
 ?

 भारों  उद्योग  मंत्री  (ai  ajo  ए०  हा ं।

 विकास  काय  एक  सरकारी  संस्था  में  किया  जा  रहा  है  ।

 चित्तरंजन  नई  दिलों  a  बसे  विस्थापितों  FS  लिए  रोजगार  के  अवसर

 9889.  श्री  राजिन्द्र  प्रसाद  यादव

 श्री  चन्द्रिका  प्रसाद

 क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  gat  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  दिल्‍ली  में  wage  gat  पाकिस्तानਂ  से  आय  लगभग

 3000  विस्थापित  परिवारों  को  आगामी  कुछ  वर्षों  में  . चितरंजन  नई  बल्ली  में  जाना

 और  इसमें  से  अधिकांश  लोग  निम्न  at  के  हं  और  उन  पर  अपने  सेवा  काल  नी

 चरण  में  सरकारी  गह  निर्माण  अन्तिम  धन  अथवा  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के

 माध्यम  से  अपने  मकानों  के  निर्माण  पर  व्यय  के  लिए  भारी  ऋण  का  बोझ  होगा

 यदि  तो  क्या  सरकार  उक्त
 कॉलोनी

 में  बसे  परिवारो

 अथवा  उनके  आश्रितों  के  लिए  रोजगार  के  अवसर  पैदा  करने  हेतु  उक्त  कालोनी  में  व्यवसाय

 एवं  प्रशिक्षण  तथा  लघु  उद्योगों  की  स्थापना  की  वांछनीयता  पर  विचार  करेगी

 ताकि  विभाजन  से  प्रभावित  इन  लोगों  की  सहायता  की  जा  सके  ;

 यदि  तो  क्या  कारण है  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  रघुनाथ  :  से  नई  दिल्‍ली  में  कालकाजी
 के  चित्तरंजन  पार्क  को  योजना  ८  qat  पाकिस्तान  बगला  से  आए

 उन  विस्थापित  व्यक्तियों  द्वारा  आवासीय  मकानों  के  निर्माण  के  लिए  आवासीय  प्लाट  उपलब्ध

 कराने  के  लिए  बनाई  गई  थी
 जो

 दिल्‍ली  में  लाभ-प्रद  रोजगार  पर  लग  हुए  तथा  बसे  हुए
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 थे  ।  इस  योजना
 की ी  पुन

 परि
 कल्पना  नहीं  की  गई  थी  इसलिए

 टियों  या  कुटीर  त तथा  उद्योग  या  व्यापार  प्रशिक्षण  केन्द्र

 खोलकर  के  अवसर  उपलब्ध  कराने  का  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं
 on -

 ्

 QHo  Bio  घड़ियों  की  बीवी
 थि

 ह  0.  श्री  सतपाल  कार  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की
 ह

 क  रेंगे कि

 at  1972-73  में  विभिन्न  किस्मों  की  एच०  एम० ट Yo  a af  sat  का  कुल
 कित  उत्पादन  हुआ  और  विभिन्‍न  किस्मों  की  कुल  न  महीने  वार और और  किस्म-बार

 अवधि  में  दिल्‍ली  विक्रय  केन्द्र  को  सप्लाई  कीं

 संसद
 सदस्यों

 और  एच०  एम०  टी०  के  कमंचारियों  के  कितने  प्रतिशत
 स्टाक  आरक्षित  हैं  ;

 क्या  स्टाक  उपलबध  होने  के  बाद  जन
 साधारण

 को  घड़ियां  प्राप्त
 क

 a  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ता  और यदि  तो  ये  कब  तक  आसान  से  उपलब्ध

 हो  जायेंगी ;  और

 देश  में  विक्रय  केन्द्रों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  और  क्या  को  रिस  are

 तगाने  का  प्रस्ताव  है  जिसमें  विभिन्‍न  घड़ियों  के  प्रति  दिन  के  स्टाक  का  उल re q Atfe wet |  हो  ओर

 @  नही ं,  तो  इसके  क्याਂ  कारण  हूँ  ?

 वि

 मारी
 उद्योग

 मंत्री  टी०  ए०  अनुबन्ध  मैं

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  Zo  ए  | है

 मा

 दि
 ay  है  |

 >
 संसद  सदस्यों  और  एच ०  एम०  टी०  के  कर्मचारियों  के  लिए  स्ट  आरक्षण

 की  पद्धति  नहीं  है  ।

 1973-74  तक  देश  में  प्रतिवर्ष॑  कलई  घड़ियों  की  मांग  का  कुल  अहम  5

 लाख  लगाया  गया है  |  जबकि  एच०  एम०  टी०  की  क्षमता  प्रति  ः  3,60,000  घड़ियों

 उत्पादन  करने  की  है  ।  1978-79  तक  स्थिति  में  काफी  सुधार  हो  जाने  की  आशा  ह ैण

 जबकि  आशा  की  जाती  हैं  कि  कम्पनी  प्रतिशत  8,60,000  कलाई  घड़ियों  बिक्री  हेतु  देने

 की  स्थिति  में  हो  जाएगी  ॥

 बिक्री  केन्द्रों  की  कुल  संख्या  अनुबंध  में  दी  गई  है  ।  में

 |  देखिये  संख्या  एल०  zo  5036/73  1]  सुरक्षा  की  दुष्टि  से  और  जाली  खरी  रों

 चने  के  लिए  इस  ang  बिक्री  काउंटर  पर  विभिन्‍न  प्रकार  की  घड़िया  के  प्रतिदिन

 गे  सुचित  करने  के  लिए  नोटिस
 बोड़

 लगाने  का  कोई  भी  प्रस्ताव  नहीं

 दिल्‍ली  म  हिन्दुस्तान  मदीन  टूल्स  की  घड़ियों  का  काल  बाजार  में  बिना
 द

 98  श्री  कपूर  क्या  भारों  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  रंगे  कि

 ह

 a
 ५

 सरकार  को  पता  कि
 दिल्ली ट अध

 में  हिन्दुस्तान  मशीन  घड़ियां  कालें

 बाजार  मं  हैं  जहां  कि  दिल्‍ली  में  ज  र्ल्स  क्रि  कार्यालयों

 इन  का  =  मतौर  पर  समाप्त  रहता  है

 he
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 @)  सरकार  का  विचार  इस  बात  =  aft  iraq  a  fara  क्या  कार्यवाही  कर

 का  है  कि  हिन्दुस्तान  मशीन  cee  की  घड़ियां  कालेਂ  बाजार  रे  न  पहुंचे  और  वे  हिन्दुस्तान

 मशीन  र्ल्स  के  बिक्री  विभाग  के  काउंटर  पर  ही  बेची  जाये  ;  और

 क्या  सुपर  बाजार  और  सहकारी  समितियों  को  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  घड़ियों
 =~

 की  एजेंसियां  देने  का  प्रस्ताव  है  और  यदि  तो  कब  और  यदि  नहं  तो  इसके  क्या

 कारण  हू  ?

 सरकार  इस  बात  से भारी  उद्योग  मंत्री  टी ०  ए०  :  और

 अवगत  है  कि  दिल्‍ली  में  एच०  एम०  टी०  कलाई  घड़ियों  की  मांग  एच०  एम०  टी०  दवारा

 की  गई  सप्लाई  से  पुरी  नहीं  at  जा  सकती  ।  संभव  है  कि  ऐसी  स्थिति  एच०  एम०  eo

 की  कुछ  घड़ियां  कुछ  लाभ  पर  बेची  गई  हों  ।  फिर  काले  बाजार  में  बेची  जाने  का

 कोई  विशिष्ट  उदाहरण  सरकार  की  जानकारी  में  नहीं  आया  ।  एच०  एम०  टी०  दवारा

 कलाई-घड़ियों  के  उत्पादन  नें  बृद्धि  हो  जाने  से  स्थिति  सुगम  हो  जाने  की  संभावना  है  |

 एच०  एम०  टी०  और  खाद्य  एवं  कृषि  के  बीच  हुए  समझौते  के
 अनुसार

 घड़ियां  विभिन्‍न  स्वीकृत  उपभोक्ता  सहकारी  समितियों/स्टोरों  द्वारा  बेची  रही  हैं  ।

 Wage  Board  for  Mica  Workers

 9892.  Shri  Sankar  Dayal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  a  demand  for  setting  up  a  Central  Wage  Board  for  Mica  Workers  is  pending
 fer  the’  last'10  years  ;  and

 (b)  if  so,  the  steps  being  taken  by  Government  in  this  regard?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  G.

 Venkatswamy)  द  (a)  A  demand  has  been  made  for  the  setting  up  of  a  Wage  Board  for

 Mica  Workers.

 (b)  The  Naticnal  Commission  on  Labour  has  made  recommendations  for  changes
 in

 the  Wage  Board  system  which  are  under  consideration.  A  national  wage  policy  which  would

 provide  guidelines  for  wage  revisions  is  also  being  worked  out.

 श्री  लंका  के  साथ  कच्चातोब  दु विप  के  प्रश्न  के  बारे  में  समझौता

 9893.  श्री  बी०  के०  दास  चौंधरी
 :  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कच्चा तां बू  द्वीप  संबंधी  विवाद  श्री  लंका  की  सरकार  के  साथ  इस  बीच

 निपटा  गया  है  ;  और

 afe  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  विवाद  को  निपटाने  का  है  भार

 यदि  तो  इसमें  कितना  समय  लगेगा  ?

 विकेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  और  area  ओर

 भी  लंका  दोनों  इस  बात  से  सहमत  हूँ  कच्चातीबू  और  अन्य  संबंधित  मामलों  पर  चर्चा  जारी

 रहेगी  और  जल्दी  ही  निर्णय  लिया  जायगा  ।  दोनों  देशों  के  अधिकारी  इस  मामले  पर  विचार

 fans  के  लिए  शीघ्र  ही  मिलेंगे  ।
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 देश  oa  रक्षा  कर्मचारियों  के  लिए  wat  केन्द्र

 9894.  श्री  बी०  के०  दासचौधरी  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  रक्षा  कमंचारियों  के  लिए  कितने  भर्ती  केन्द्र  हे  और  गत  तीन

 =-
 वर्षों  में  थल  वायुसेना  तथा  नौसेना  के  विभिन्‍न  दंगों  राज्यवार  वास्त  में  कितने

 afer  भर्ती  किये  गये  ;

 ऐसी  भर्ती  की  प्रक्रिया  क्या  है  और  भर्ती  होने  वाले  व्यक्ति  की  सीना

 आदि  जसी  मूलਂ  अह्ूंताओं  सहित  इस  बारे  में  बनाये  गये  नियमों  का  क्या  है  ;  और

 क्या  विशेष  मामलों  इन  नियमों  में  कुछ  ढील  दी  जाती  है

 रक्षा  मंत्री  (at  जगजीवन  एक  विवरण  संलग्न  में  रखा  गया  ।

 संख्या  एल०  eo  5037/73  |

 और  एक  विवरण  समान है  ।  में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या

 एल०  eto  5037/731 |

 यूरोप  मं  भारत  से  asa  महिलाओं  स  न्यूनतम  मजूरी  (eetzaera  पर  निम्न  स्तर  का

 काय  लिया  जाना

 9895.  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  क्या
 विदेश  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  ध्यान  15  1963  के  लेकिन  में  प्रकाशित  '  इस  आशय  के
 समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  यूरोप  में  निम्न  स्तर  कें  कार्य  के  लिए  माइल्ड  के  विशेष
 कर  फिलिपीन  तथा  कोरिया  से  महिलाओं  को  न्यूनतम  मजूरी  पर  यूरोप  लाया  जा  रहा  और

 यदि  at,  तो  इस  पर  सरकार  कया  प्रतिक्रिया  है  2

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  :  जी  हां  |

 आडब्जवंर  की
 मुख्य  रुपये  फिलीपीन  और  कोरिया  की  उन  लड़कियों  के  बार  में  है

 जिन्हें  कूछ  प  श्चिम-यूरोपीय्र  दों  में  घरेलू  कर्मचारियों  के  रुप  में  नियुक्त  किया  गया  है  ।  इसमें  इस
 बात  का  भो  उल्लेख  है  कि  एक  केरल  के  कैथोलिक  पादरा  ने

 बालिका
 को  यूरोप  के  कुछ

 घार्मिक  समदायों  में  भेजा  था  ।  इस  आरोप  की  हमने  पहले  जांच  की  थी  और  विदेश  मंत्री  द्वारा
 29  मार्च  1972  को  इसकी  fetid  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  गई  थो  ।

 aaa  विदेश  स्थित  मिशनों  द्वारा  और  जांच  किए  जाने  पर  भी  ऐसा  ज्ञात  नहीं  हुआ
 यूरोप  में  भारतीय  लड़कियों  को  जीवन-यापन  लिए  अपर्याप्त  मजदूरी  पर  छोटे  कामों

 पर
 लगाया  गया  है  ।  इसके  विपरीत  हमारी  रिपोर्ट  के  अनुसार  लड़कियां  जोਂ

 य्रोप ्  में  ट्रेनी  नसों  था  नर्सों  के  रूप  में  are  कर  रही  हैं  प्रसन्न  है  तथा  खूब  अच्छा

 काम
 कर

 रही  ह  ।

 गर-कोकिंग  कोयले  के  सल्ल

 9896,  जोखिम  बसु  :  क्या दस्तखत  और  खान  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे
 क

 1972  से  15  1973  तक  afgat art aa धार  प्रत्येक  da
 में  घरेलू

 प्रयोग  के  लिए  गैर-कोकिंग  कोयलें  के  मूल्य  क्या  और
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 उक्त  अवधि  में  प्रत्येक  क्षेत्र  में  मूल्यों  के  बढने  अथवा  कम  होने  के  क्या  कारण

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  gat x
 और  (a)

 1972  से  15  1973  तक  की  कालावधि  क  दौरान  घरेलू  प्रयोग  के  लिये  गैर

 72  रुपय
 कोयले  की  रेल  पर्वत  निःशुल्क  जोकि  उच्च  श्रेणी  के  लिए

 aft  टन  और  साधारण  श्रेणी  के  लिये  60  रुपय  प्रति  टन  एक  समान  रही

 है  ।  परिवहन  की  परिवर्ती  कीमत  और  संचालन  प्रभारों  के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  साफ्ट  कोक

 की  खुदरा  विक्रय  कीमतें  faa  भिन्न  है  ।

 कोयला  क्षेत्र  भर्ती  निकाय  को  समाप्त  करना

 9897.  श्री  सो०  के०  न्द्रप्पन  क्या  इस्पात  और  खान
 मंत्री  यह  बताने  कृप

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  कोयला  क्षेत्र  भर्ती  निकाय  खत्म  कर  दिया  ate

 सर्दी  तो  भर्ती  के  लिए  क्या  वैकल्पिक  प्रबन्ध  किए  गए  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय में  उप-मंत्री  सकते  gaat)  और  सरकार

 ने  कोयला  क्षेत्र  भर्ती  संगठन  के  माध्यम  कोयला  खानों  के  लिए  कर मं कारों  की  भर्ती  को

 बंद  करने  का  विनिश्चय  किया  है  ।  कोयला  खानों  में  भर्ती  के  लिए  प्रायिक  माध्यमों  को

 प्रयोग  किया  जाएगा  ।  उन  कोयला  खानों  जिनका  सरकार  दवारा  प्रबंध  ग्रहण  किया  जा

 चुका  पहले  से  ही  नियोजित  गोरखपुरी  कलाकारों  नियोजन  की  अन्य  शर्तों  अधीन

 स्थायी  कमंकार  बनने  का  मुक्त  विकल्प  दिया  गया  है  ।

 अमरीका  द्वारा  पाकिस्तान  को  ‘aray’ ® के  स्थान  पर  अन्य  पश्नड्बबी  की  सप्लाई

 9898.  Wt  आर  सिन्हा  :

 श्री  afer  भूषण  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  की  gar  है  कि  संयुक्त  राज्य  अमरीका का
 विचार  पाकिस्तान  को

 पाजीਂ  के  स्थान  जिसे  1971  के  ag  में  विशाखापतनम  से  कुछ  दूर  समुद्र ~
 म  gat  दिया  गया  at,  अन्य  पनडुब्बी  देने  काਂ  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  क्या  इस  बारे  में  अमरीकी  सरकार  को

 कोई  विरोध  पत्न  भेजा  गया  है  ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  और  *गाजीਂ  नबी  की  क्षति

 ने  के  संबंध  में पूरी  करने  के  लिए  अमेरिका  दुबारा  पाकिस्तान  को  पनडुब्बी  की  पूर्ति  कर

 किलो  प्रस्ताव  को  सरकार  के  पास  कोई  सूचना  नहीं  है  ।  सरकार  ने  इस  संबंध  में  समाचार

 देखें  हं  जिनका  भारत  में  अमेरीकी  राजदूत  दवारा  दृढ़तापूर्वक  खन्ना  किया  गया  है  |
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 ललन  नान

 स्वदेशी  सप्लायरों  द्वारा  प्रतिरक्षा  सामग्री  सप्लाई

 9899.  श्री  आर०  रहे  सिन्हा

 श्री  दादी  भूषण  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 उन  स्वदेशी  सप्लायरों  के  नाम  क्या  है  जिनको  1972-73  में  प्रतिरक्षा  सामग्री
 र Sl

 ~
 को  सप्लाई  के  लिए  ade  दिए  गये  थे  तथा  आ  का  मूल्य  क्या

 इन  met  को  किस  ge  तक  पूरा  गया

 ५
 कम  माल  सप्लाई  किये  जाने  क  कारण  क्या  है  और  ऐसे  सप्लायरों  के  विरुद्ध  क्या

 कार्यवाही  की  और

 प्रतिरक्षा  सामग्री  की  सप्लाई  में  देश  को  आत्म  fade  करने  तथा  स्वदेशी  निजी

 सप्लायरों  पर  निर्भरता  को  खत्म  करने  हेतु  प्रतिरक्षा  कारखानों  के  विस्तार  के  लिए  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्या  चरण  :  रक्षा
 के  लिए  भण्डारों  को  प्राप्त  करने  के  संबंध  में  अनेकों  एजेंसियों  के  द्वारा  आदेश  रक्षा  पूर्ति

 के  अलावा  जैसे  डी  जी  एस  एण्ड  सेना  ta  डिपो  इत्यादि  के  दवारा
 दिए  जाते  है  ।  स्वदेशी  पुर ति कर्ताओं  के  नामों  की  सूचना  ar  संकलन  तथा  आदेशों  के  अन्य
 ब्यौरे  एक  भारी  कार्य  है  तथा  सम्भवित्त  लाभ  के  अनुरुप  नहीं  1972-73  वर्ष  के

 दारान  तथापि  रक्षा  पूति  विभाग  ने  2306  आदेश  दिए  है  इन  आदेशों  की  लागत  31.61

 करोड़  रुपए  है  ।

 रक्षा  पूति  विभाग  मुख्यतया  उन  मदों  कें  उत्पादन  परਂ  व्यस्त  हैं  जो  कि  अब  तक

 आयात  होती  थीं  या  जिनका  पहली  बार  देश  में  विकास  किया  जाना  है  ।  से

 cat  के  अनुरूप  होना  हैं  तथा  अधिकांश  मामलों  में  मदों  के  सेंम्पिल  भी  उपलब्ध

 नहीं  हैं  ।.  उद्यम  के  दवारा  मद  काਂ  विकास  करने  के  आदि  प्रारूप  का  मूल्यांकन

 जाता  हैं  तथा  अनुमोदन  किया  जाता  है  तद उपरांत  उत्पादन  से  पूर्व  माडल  का  पन
 मूल्याकन  फील्ड  क्षेत्रों  ने  तथा  प्रयोग  शालाओं  में  feat  जाता  हैं  ।  माडल  के  उत्पादन  पूवे
 संतोषजनक  निष्पादन  के  उपरान्त  थोक  उत्पादन  के  लिए  मंजूरी दी  जाती  2  ।  यहां  पर  भी

 कुछ  कठिनाइयां  होती  है  जेसे  अनिवार्य  कच्चे  माल  की  तथा  कुछ  उपकरणों  की

 पलब्धत्ता  इत्यादि  1  कुछ  मामलों  में  संतुलन कारी  यंत्रों  को  आयात  करना  पड़ता  है  ।  यद्यपि
 bay

 रक्षा
 पति  विभाग  a  tat  परिस्थितियों  से  निपटने  के  लिए  अपने  को  अनुरूप  बना  लिया

 तथा  सक्रिय  सहायता  करता  है  ;  आदेश  देने  तथा  पतियों  को  करने के  मध्य  की  काय वा  हीਂ
 श्रम  साध्य  तथा  समय  लेने  वाली  अतः  पूर्तियों  के  फ्रारंभ  होने  से  पूवे  औसतन  लगभग  दो  वर्षों

 समय  की  आवश्यकता  है  ।  इस  पृष्ठ  भूमि  मं  यह  संभव  नहीं  है  जिस  ad  में  आदेश

 जाएं  उसी  वर्ष  में  उसकी  पूर्ति  की  जा  1972-73  वर्ष  के  दौरत  18.07

 करोड़  रुपए  की  पत्तियां  प्राप्त  की  गई  है  जिनके  लिए  करार  आदेश  पिछले  वर्षों  मे  दिए  गए  थे  ।

 ~
 म उपयुक्त  स्थिति  को  ध्यान  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता

 फेक्टर
 वर्तमान  सुविधाओं  कीं  और  बढाने  जहां  लोकहित  आवश्यक  होता  है  रक्षा

 :  में  नई  सुविधाओं  को  स्थापित  करने  के  लिए  उपयुक्त  कदम  उठाए  जा  रहे
 यद्यपि  सरकार  निजी  उद्यम  को  प्रोत्साहित  करना  चाहती  है  कितु  यह  समग्र  रक्षा  हित  तथा

 सुरक्षा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरल  सब  एसेंग्बलीज  तथा  एसेम्बलीज  के  लिए
 स्थापित  कि  जाएगा  |
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 Written  Answers  May  10,  1973

 रक्षा  सेवाओं  के  fae  विभिन्न  प्रकार  के  प्रक्षेपणास्त्रों  के  विकास  का  प्रस्ताव

 9900.  शनी  कार  के०  जिन्हों

 श्री  प्रसन्न भाई  मेहता

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  तीनों  रक्षा  सेवाओं  के  लिए  विभिन्न  प्रकार  के  प्रंक्षेपणास्त्रों
 के  विकास

 का  कोई  प्रस्ताव  गौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  च्  क्या  ्  और  इससे  रक्षा  सेवाएं  कितनी  gag

 होंगी  और  इनका  विकास  कब  तक  किया  जायेगा ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्या  चरण
 :

 जी  हां

 श्री मन

 यह  सूचना  प्रकट  करना  लोकहित  में  नहीं  होगा

 थाईलेंड  म  व्यापार  के  विदेशी  स्वामित्व  पर  प्रतिबन्धों  से  प्रभावित  भारतीय

 9901.  श्री  आर०  के ०  सिन्हा  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  किः

 क्या  थाइलैंड  सरकार  ने  थाइलैंड  में  व्यापार  पर  विदेशी  स्वामित्व  को  सीमित

 करने  के
 कुछ

 नये  उपाय  किये  और

 यदि  तो  इससे  कितने  भारतीयों  पर  प्रभाव  ast

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  जी  रायल  थाई  सरकार

 ने  विदेशी  लोगों  को  और  व्यवसाय  की  अनुमती  देने  से  संबंधित  तीन  आदेश  जारी

 किए  थे  ।  बाहरी  लोगों  क़े  व्यापार  शर  नियंत्रण  यहा  पहला  आदेश  24-11-1972  को

 जारी  हुआ  था  जिसमें  बाहरी  लोगों  दवारा  शासित  व्यापार  प्रतिष्ठानों  के  लिए  सिद्धांत  और

 कार्य  पद्धति  निर्धारित  की  भई  थी  ।  इस  सभी  व्यापारों  को  तीन  श्रेणियों  में  बाट

 दिया  है  और  लोगों  पर  कुछ  प्रतिबंध  लगा  दिए  बाहरी  लोगों
 के

 व्यवसाय

 नियंत्रण  gaz  आदेश  13-12-1972  जारी
 गया  था  इसमें  रायल  आदेश

 में  निर्धारित  कुछ  व्यवसायों  को  बाहरी  लोगों  के  लिए  निषेध  कर  दिया  गया  है  और  ag  निश्चय

 किया  गया  है  कीजो  काय  बाहरी  लोगों  के  लिए  निषिद्ध  नहीं  उनके  लिए  भी  केवल

 aa  से  अनुमति  दी  ।  इसक  बाद  एक  तीसेरा  आदेश  14-3-1973  को  जारी  कियां

 रया  जिसमें  36  कार्यों  में  feast  लोगों  को  रखने  पर  रोक  हैं  ।

 इन  कानूनों  के  प्रभाव  का  पता  लगाना  अभी  सम्भव  नहीं  हो  सका
 है

 क्योंकि  ag  इनकी
 '

 क्रियान्विति  पर  निरभर  करता  इन  आदेशों  से  प्रभावित  होने  वाले  भारतियों  की  ठोक-ठीक  सख्या

 अभी  नात  नहीं  है  ।

 राष्ट्रीय  केडेट  कोर  में  पुनः  नियुक्त  रक्षा  कर्मचारियों  को  मिलिट्री  पेशन  का  भुगतान

 9902  श्री  नारायण  चन्द  पारा दार  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  राष्ट्रीय  कैडेट  कोर  में  पुनः  नियुक्त  सेवा  निवृत्त  रक्षा

 कर्मचारियों  की  मिलिट्री  पेंशन  नहीं  दी  जाती  भौर

 >  ? यदि  at,  तो  इसके  कारण  क्या  ष
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 ee

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  श्री मन  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता ।

 राष्ट्रीय  कोट  कोर  सें  पुनः  नियुक्त  किए  गए  सेनिक  कर्मचारियों  की  atfagaat  आयु

 9903.  श्री  नारायण  चन्दे  पाराशर  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  राष्ट्रीय  केडेट  कोर  में  ga:  नियुक्त  प्ले वा निवृत्त  सैनिक  कर्मचारियों  की

 adat  (55  अथवा  58  तक  पहुंचने  से  पूर्व  ही  छटनी  कर  दी
 है  हालांकि

 राष्ट्रीय  ase  कोर  के  विभिन्न  अनुभागों  में  रिक्त  स्थान  पड़े  और

 afe  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  3a-da}  (at  जे०  बी०
 :

 और  राष्ट्रीय  eee

 कोर  में  सेना  के  सेवानिवृत  कार्मिकों  का  नियोजन  3  ad  की  अवधि  के  लिये ~

 प्राधिकृत  यह  अवधि  महानिदेशक  राष्ट्रीय  कैडेटों  कोर  दुबारा
 बार

 '
 एक  ag

 के  आधार  पर  उस  समय  तक  बढ़ाई  जा  सकती  है  जब  तक  कि  कामिक  49  वर्ष  की  आयु

 तक  पहुंचता  है  ।  इन  मामलों  में  साथ  55  या  58  वर्ष  की  आयु  का  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है ं।
 सेवा  काल  काਂ  बढाया  जाना  उनके  कार्य  निष्पादन  तथा  शारीरिक  योग्यता  पर  fede  करता

 जब  भी  रिक्त  पद  है  तो  नए  आवेदकों  में  से  भरे  जति  हूँ

 राष्ट्रीय  कैडेट  कोर  में  पुनः  नियुक्त  प्रतिरक्षा  wa  चोरियों  को  वारिक  वृद्धि  देना

 9904.  श्री  नारायण  चन्द  ater  :  क्या  रक्षा  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  केडेट  कोर  में  पन  नियुक्त  किये  गये  सेवानिवृत्त  रक्षा  कमेंचारियों

 को  कोई  वार्षिक  बद्धी  दी  जाती  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 रक्षा  मंत्री  जंग जोवन  :  जी  नहीं  अन्य  रेंक  कमीशंड

 अफसरों  को  केवल  नियत  वेतन  पाते  है  ।

 1962
 में  नेशनल  धक कडट  कोर  में  ga:  नोकरी  पर  लगाए  गये  भूतपूर्व  सैनिकों  के

 लिए  जब  वेतन  मान  निर्धारित  किए  गये  थे  तो  नियमित  सेना  में  अन्य  tat  को  उनकी

 अन्य  रंक  में  5  वर्ष  की  सेवा  के  पश्चात  2,  50  प्रतिमास  की  दर  पर  केवल  सेवा  वेतन-विधि  की  गई  थी

 और  10  c qq  की  अन्य  रंक  सेवा  के  पश्चात  2.50  रुपए  प्रति  मास  की  और  आगे  वेतन-वृद्धि
 की  गई  क्योंकि  नेशनल  कैडेट  कोर  में  भत पु वे  सैनिकों  की  सेवा  की  कुल  अवधि  3  वर्ष

 हैं  उन्हें  वेतन  वृद्धि  देने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता है

 हिन्द  महासागर  a  अन्य  देशों  के  ahi  fare  अड्डे

 9905.  श्री  सी०  के०  जाफर  as  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  fe

 उन  देशों  के  नाम  क्या
 हूँ  जिन्होंने aa  aa  हिन्द  महासागर  म॑  नौसैनिक  अड्डे  बनाए  हैँ  और

 प्रत्येक  मामलें  में  उनकी  अनुमानित  नौसैनिक  शक्ति  कितनी  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  ऐसी  जानकारी  है  कि  तथा

 अपने  नियन्त्रण  के  अधीन  हिन्द  महासागर  क्षेत्र  में  अड्डे की  सुविधाएं  रखते

 इन  हरक  west
 में  उनकी  नौसेना  शक्ति  के  बारे  में  सरकार  को  सहीਂ  जानकरी  नहीं
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 बिजली  का  उत्पादन  करने  वाल  उपकरणों  के  आयातਂ  पर  प्रतिबन्ध

 9906.  श्री  Ato  के०  जाफर  mes  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कुर्ता

 करेंगे कि

 क्या  सरकार  ने  बिजली  का  उत्पादन  करने  वालों  उपकरणों  के  आयात  पर  लगे

 प्रतिबन्ध  में  छूट  देना  मंजूर  कर  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  और

 देश  की  विदेशी  मुद्रा  स्थिति  पर  इसका  क्या  प्रभाव  पड़गा  ?

 भारी  उद्योग  मंत्री  eto  ए०  :  से  देश  के  विभिन्न  भागों  म
 ही  की  कमी  के  dad  में  सरकार  ने  सहायक  डीजल  जनरेटिंग  सेटों  के

 आयात  पर  लग

 प्रतिबंध  में  ढील  देने  का  निर्णय  किया हैं  और  ऑद्योगिक  एककों  द्वारा  अपेक्षित  बडे  परास

 के  सेटों  का  आधार  करनें  की  अनुमति  2  दी  है  ताकि  उत्पादन  का  उपयुक्त  स्तर  बना

 सकें
 ।

 विदेशी  मुद्रा  के  प्रावधान  पर  इस  छुट  का  उस  लाभ  की  तुलना  में  कम

 जो  औद्योगिक  उत्पादन  के  उच्च  स्तर  से  होगा  ।  डीजल  जनरेटिंग  सेटों  से  भिन्न  विद्युत
 जीत  उपकरणों  के  बारे  में  सरकार  ने  मामले  जाच  करके  मामले  के  आधार

 पर  उनके  डिजाइन  में  गैर-मान  या  मालਂ  देने  के कम  समय  जिसमें  सेटों
 के

 वितरण

 गौर  निर्माण  के  लिए  देशी  संयंत्रों  को  पर्याप्त  समय  की  व्यवस्था  नहीं  की  गई  के  आधार

 पर  कुछ  सेटों  के  आयात  करन  की  अनुमति  दे  दी  कुल  मिलाकर  इन  सेटों  का  आयात

 रुपय  में  भुगतान  वाले  क्षेत्रों  से  किया  गया

 भारत  तथा  नेपाल  के  बीच  बातचीत  के  लिए  नया  प्रस्ताव

 9907.  न  प्रसन्न भाई  मेहता  :

 श्री  के०  लक प्पा

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कण  भारत  और  नेपाल  के  बींच  विभिन्न  क्षेत्रों  में  आपसी  आधिक  सहयोग  बढाने

 के  लिए  मंत्री  स्तरीय  बातचीत  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  वार्ता  के  कब  तक  प्रारम्भ  होने  सम्भावना

 संबंध  सुधारने  के  लिए  और  क्या  प्रयास  किए  जा  रहे

 विदेश  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  सुरेन्द्रपाल  fag)  :  से  इस  वर्ष  फरवरी  में  जब
 प्रधान  मंत्री  ने  नेपाल  की  यात्रा  की  तो  यह  तय  हुआ  कि  दोनों  देशों  के  आयोग

 के  बीच  और  अधिक  घनिष्ठ  सहयोग  हो  जिससे  कि  भारत  और  नेपाल  में  ऐसा  आर्थिक  विकास

 किया  जा  सके  जिससे  दोनों  देशों  का  हित  हो  ।  तदनुसार  योजना  मंत्री  श्री  डी०
 पी०  धर

 के  नेतृत्व  में  एक  शिष्टमंडल  ने  29  अप्रैल  से  3  1973  तक  नेपाल  की  यात्रों  की॥

 धाता  की  समाप्ति  पर  3  1973  को  एक  संयुक्त  विज्ञप्ति  जारी  की  गई  जिसकी  प्रति

 संलग्न है  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  5038/73  1]

 संयुक्त  विज्ञप्ति  में  दिए  गए  समझौते  को  लागू  करने  के  लिए  दोनों  पक्ष  क्षम  उठायेंगे
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 किसकी  स्थित  एम्यूनीशन  deed  के  जनरल  नज़र  दुबारा  मास  नडाल  फायर  slag  कम्पनी

 तथा  फ्रंटियर  आमने  कम्पनी  कॉ  हथियारों  तथा  गोला  बारूद  की  बितर

 9908.  श्री  प्रसन्न भाई  मेहता

 श्री  Qjo  गंगादेव

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  करेगे  कि

 किसकी  स्थित  एम्यनीशन  फैक्टरी  के  जनरल  मेनेजर  दुबारा  1970  से क्र

 में  ससे  नेशनल  iTS BIat  आमने  कपनी  तथा  फ्रंटियर  आमने  कंपनी  को  कुछ  सामान  बचा  गया

 (a)  यदि  तो  क्या  बेचा  गया  सामान  नकली  बंक  चालानों  पर  दिया  गया

 और

 यदि  तो  ऐसे  सौदो ंके  लिए  फर्मों  तथा  फिक्रो  प्रबंधकों  के  विरुद्ध  क्यो  कायंवाहो  की

 गई  है
 ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्याचरण  शवल )  ०
 जी  हां

 श्रीमान  |

 और  gid  किए  गए  सामान  के  बार  में  रिसीटिड  रिसी वेल  ast

 की  जांच  करने  पर  उन्हें  प्रामाणिक  नहीं  पाया  गया  और  मामले  का  जमी-पड़ताल

 रही है  ।

 राइफल  इच्छा पुर  के  महाप्रबंधक  दवारा
 म

 र-सरकारो  व्यापारियों  को  शस्त्रास्त्रों  और  गोला

 बारूदी की  बिक्री

 9909.  at  प्र सन भाई  मेहता

 श्री  के०  लक प्पा

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राइफल
 इच्छापूर  के  महाप्रबंधक  ने

 गर-सरकारी
 शस्त्रास्त्र  व्यापारियों

 को  कुछ  शस्त्रास्त्र  और  गोला  बारूद  बेचे

 |  नगा
 क

 यदि  at,  तो  क्या  बेची  गई  वस्तुओं  की  डिलीवर  चालान पर  कीਂ  गई  थी
 जिसकी  भुगतान  की  पुष्टि  अभी  तक  सुनिश्चित  नहीं  हो  संकट  और

 यदि  तो  ऐसी  फर्मो  के  नाम  क्या  बिक्री  की  fafa  क्या  है  और  पार्टियों

 दवारा  किए  गए  भुगतान  का  ब्यौरा  कया है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में
 राज्य

 मंत्री  विद्या  चरण
 :

 जी  हाँ
 श्रीमान  |  राइफल  फैक्टरी  इच्छा पुर  पंजीकृत  Ly ATAT  तथा  ary ih arate  व्यापारियों  को  स्पोर्टिंग  शस्त्रास्त्रों

 की  पति  करती  तथापि  फैक्टरी  zqifer  अम्यूनीशन  की  पुत  नहीं  करती  है  ।

 कुछ  सौदों  के  संबंध  में  एक  बैंक  के  दुबारा  जो  प्रकट  रूप  में  aq  रसीदें  we

 की  गई  थीं  सत्यापन  पर  असली  नहीं  पाई  गई  मामले  की  जांच  की  जा  रही

 सौदों  के  विवरण  संलग्न  विवरण
 ्

 दिए  गए  |
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 विवरण

 फम  का  नाम  बिक्री  को  तारीख  भुगतान  के  ब्यौरे  राशि

 ए

 मस  गन  हाउस  4-3-1972  एम  आर  ओ  त०  33,990  स्पा

 ओल्ड  सिनेमा  दिनांक  28-  1-72

 जिल  गुरदासपुर

 मस  दोआबा  गन  हाउस  20-6-1972  एम  आर  ओ  न॑०  30560,  33,990  रूपए

 25-4-  1972 टी  रोड

 फगवाड़ा

 मस  नेशनल  फायर  आपस  16-11-1972  एम  आर  ओ  मं  0919,  33,990  रपए

 कप  दिनांक  24-  8-72

 जालघर  एमआर ओने  ०  26,265  पए

 दिनांक  14-4-71

 मैसर्स  फ्रन्टोयर  आमों  कम्पनी  4-1  2-2  आर  ओ  न ं०.  डी  30635  33,990  रुपए

 arma  एण्ड  अम् यूनि शन  दिनांक  9-10-71

 डीलसं  जी  टी  रोड

 जालंधर  शहर

 1-  6-71  एम  आर  ओ  do  सी  514782  17,510  रुपए
 दिनांक  23-4-71

 भारत  अब  सवा  fo  के  ईस्ट  जोन  वेयर  हाउस  कलकत्ता  से  age  को  स्थानान्तरण

 9910.  |  इन्द्रजीत  गुप्त  क्या  रक्षा  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि 1

 क्या
 भारत  मानस  लि०  के  प्रबंधकों  ने

 अपने  पूर्व  क्षेत्र  के
 भाण्डागार

 कलकत्ता  से  मसूर
 स्थानान्तरित  करने  अथवा  विकल्प  के  रूप  में  इसके  कार्यभार  में  भारी  कमी

 करने  के  बार  में  कोई  अन्तिम  निगम  कर  लिया

 क्या  अब  मैसूर  से  पूर्वी  aa
 मैं  स्थित  '  सभी  विद्युत  परियोजनाओं

 सीमावर्ती
 सड़कों  आदि  और  बंगला  देश  उपकरणों  की  सप्लाई  पर  अधिक  ay  करना

 पड़ेगा

 यदि  हा  तो  उत  भाण्डागार  को  स्थानान्तरित  करने  संबंधी  कथित  निर्णय  का  क्या

 आधार  और

 >=  क  Caen  वत
 क्या  कलकत्ता  छ  ATS  तमंचा  रियों  को  वैकल्पिक  रोजगार  दिया  जायगा

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्या  चरण  :  से  (#1)

 यह  प्रश्न  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  |
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 परियोजना में  पश्चिम  बंगाल  के  वारदातों  पुनर्वास  विभाग  के  nfafaa  क्ति  पर  काम

 कर  रहे  कर्मचारी

 9911.  जीत  गप्त  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  क  शरणार्थी  पुनर्वास  विभाग  के  कितने  क्मंचारी इस  समय

 दण्डकारण्य  परियोजना  में  प्रतिनियुक्ति  पर  काम  कर  रहे  है

 क्या  इनमें  से  किन्हीं  को  परियोजना  प्राधिकारियों  दुबारा  अनावश्यक  घोषित  किया

 गया  है  ताकि  उन्हें  पश्चिम  बंगाल  वापस  भेजा  जा  सक  और

 यदि  तो  क्या  परियोजना  प्राधिकारियों  तथा  राज्य  सरकार  के  बीच  तालमेल

 के  फलस्वरूप  इस  संबंध  मं  कोई  कार्यवाही  की  गई

 और  पुनर्वास  मंत्री
 (ay  रघुनाथ  :

 जानकारी  एकत्रित से

 की  जा  रही  है  और  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जाएगी ।

 दण्डकारण्य  परियोजना  म  प्राथमिक  स्कूल  के  अध्यापकों  पर  रेखीय  वतन माम  लाग

 9912.  |  इन्द्रजीत  गप्त  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करा
 हि

 क्या  उनको  इत  बात  की  जानकारी  कि  प्राथमिक  स्क ल  के  अध्यापकों  के  लिए ~
 केन्द्रीय  वेतनमानों  दण्डकारण्य  परियोजना  प्राधिकरण  के  अन्तर्गत  श्रेणी  के

 eq
 भें

 नियुक्त  कर्मचारियों  पर  अभी  तक  लागू  नहीं  किया  गया

 परियोजना  तथा  अन्य  केन्द्रीय  उपऋमों  के  अंतगर्त  अध्यापको ंके  विरुद्ध  भेदभाव

 बरतने  के  क्या  कारण  और

 क्या  तीसर  वेतन  आयोग  सिफारिश
 गए  गए  वेतन  मानों  तथा  अन्य  लाभों

 को  इन  ) Fat i siafra  स्कूल  के  अध्यापकों  पर  लागू  किया  जायेगा  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  र्घुसाथ  :  से
 (77)  जानक  afaa  की

 जा  रही  है  और  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जायेगी

 भारतीय  बिधि  नई  नस्ली  क  थ  मिक  विधि  डिप्लोमा  को  साम्यता  देना

 9913.  शबो  weer  प्रसाद  कया  an  और  पुनर्वास  मंत्रों  sa  बनाने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  श्रम  और  रोजगार  विभाग  श्रमिक  समस्याओं  से  सम्बन्ध  वरिष्ठ  ग्रेड  के  -  पदों

 भारतीय  fafa  नई  के  fafa  ब्प्लिमाਂ  को  मान्यता  वन

 के  विरुद्ध  है

 यदि  at,  तो  उसके  क्या  कारण

 रस  ओर
 पुनर्वास  dara

 में  Sq-aat  जी०
 :  और

 भारतीय  विधि
 संस्थान

 ने  श्रम  अधिकारी
 '

 va  पर  नियुक्तियों  के

 लर श्रमिक  विधाओं  में  अपने  डिप्लोमा  पाठ्यक्रम  को  मान्यता  देने  का  Ya  किया  ।

 1397  2-  1973  से  शुरू  होने  वाले  सत्र से  संस्थान  द्वारा  दिए  गए  डिप्लोमा
 को  मान्य ता  दे  दी  गई
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 रोड़-रोलरों  के  आयात  के  बारे  a  नील
 ~~

 9914.  श्री  चटका  या  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वद

 1973-74  में  रोड़  रोलरों  की  आयात  करने  के  बारे  :  सरकार  ने  क्या  निर्णय  कियां

 भारी  उद्योग  मंत्री  टी०  सरकार  का  1973-74  में  किसी  भी  रोड़

 रोलर  का  आयात  करने  का  विचार  नहीं

 उड़ीसा  में  भारी  उद्योग  के  अंतगर्त  उद्योगों  को  स्थापना

 9915.  हों  Zio  Bo  पंडा  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  राज्य  में  चौथी  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  अलग  अलग

 भारी  उद्योग  के  अन्तगंत  कौन  से  उद्योग  स्थापित  किए  जाएंगे  और  उनकी  संख्या  कितनों

 और

 इस  दिशा  कितनी  प्रगति  है  और  इसमें  aa  कितनी  पूंजी  नियोजन  करने

 का  विचार  है  ?

 भारी  उद्योग  मंत्र  to  ए०  :  चौथी  योजना  की  शेष  अवधि  में  या

 पांचवीं  पंचवर्षीय  के  दौरान  उड़ीसा  राज्य  में  या  मेर  सरकारी  क्षेत्र  में

 कोई  भी  भारी  उद्योग  एकक  स्थिति  करने  का  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ

 हैं  ।  यह  विचार  किया  गया

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 उड़ीसा  राज्य  बिली  बोर्ड  और  यूनियनों  के  बीच  समझौता

 9916.  भी  to  क ०  पंडा  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  oe  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  30  1970  को  उडीसा  राज्य  बिजली  बोड़  और  यूनियनों  के  बीच

 हुआ  समझौता  पूरी  तरह  लागू  हो  गया

 क्या  उडीसा  राज्य  बिजली  बोझ  और  विभिन्न  जिन्होंने  उड़ीसा  राज्य

 बिजली  ate  कर्मचारी  संघ  का  गठन  के  बीच  10  1972. को  एक  और

 समझौता  हुआ  था  जिसके  अनुसार  ag  व्यवस्था  की  थी  कि  नवम्बर  अन्त  तक  उचित

 कार्यवाही  कीਂ  जायेगी  और  शर्तों  के  बार  में  नियम  तथा  विनियमों  को  1972

 क  अन्तिम  रूप  दे  दिया

 सर्दी  तो  उपरोक्त  समझौते  को  कब  तक  क्रियान्वित  किया  और

 इस  समझौते  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  क्या  अग्रेतर  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप-संगीं  ato  :  से  सूचना

 एकत्र  की  जा  रही  हैं  ।
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 डाइटरी  लौह  खान  मज़दूर  संघ  को  मान्यता  देना

 9917.  श्री  डी०  के०  पडा  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्य  श्रम  मंत्रालय  "|  उड़ीसा  खनन  निगम  के  अध्यक्ष  को  अलग  से  एक  पत्न  लिखा

 है  जिसमें  उड़ीसा  में  डाइतरी  ale  अयस्क  खान  मजदूर  क्योंकर  को  मान्यता  देने  की

 सिफारिश  की  गई  और .

 इसका  क्या  परिणाम  निकला  हैं  ?

 ~
 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्रालय  उप-मंत्री  जी०  :  जी  हां  ।

 अभी  तक  मान्यता  नहीं  गई

 राष्ट्रीय  कैडेट  कौर  संस्थापन  में  नियुक्त  लिपिक  कम  चोरियों  का  स्थासांन्सरण

 9918.  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे कि  ;

 क्या  राष्ट्रीय॑  केडेट  कोर  संस्थापन  दवारा  नियुक्त  लिपिक  कर्मचारियों  का  स्थानान्तरण

 feat जा  सकता  और

 इलाहाबाद  में  10  ः  से  अधिक  समय  से  कार्य  कर  रहे  लिपिकों  की  संख्या  कितनी

 रक्षा  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  जे०  बी  राष्ट्रीय  कैडेट  कोर

 स्थापनाओं  में  नियुक्त  aa fara  लिपिक  की  दो  श्रेणियां  हैं  :--

 (1)  जो  राष्ट्रीय  कैडर  कोर  निदेशालयों|प्रेशिक्षण  स्थापनाओं  में  कार्य  कर  रहे  हैं  उनका

 भारत  में  कहीं  भी  स्थानांतरण  किया  जा  सकता  और

 (2)  जो  गरुप  मुख्यालयों/यूनिटों  में  कार्य  कर  रहे  हैं  वे  राज्य  सरकार  के  BAT  ह
 और  उनका  राज्य  के  बाहर  स्थानांतरण  किया  जा  सकता

 इलाहाबाद  में  कोई  राष्ट्रीय  कैडर  कोर  निदेशालय  अथवा  प्रशिक्षण  स्थापना  स्थित

 नहीं  है  ।  इलाहाबाद  में  राष्ट्रीय  कैडर  कार  मुख्यालयों  ।  यूनिटों  में  कार्य  कर  रहे  राज्य  सरकार

 कर्मचारियों  को  सेवा  के  ब्यौरे  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 राष्ट्रीय  कैडेट  कोर  के  अधिकारियों  की  इलाहाबाद  में  नियुक्ति

 9919.  श्री  बिश्वनाथ  प्रताप  सिह  क क  qatar  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा करेंगे  की

 राष्ट्रीय  कोर  के  ऐसे  कितने  अधिकारी  हैं  जो  इलाहाबाद  में  वर्ष  से
 धक  समय  से  नियुक्त

 वे
 इलाहाबाद

 में  कब
 से

 नियुक्त  और

 उनके  किसी  एक  स्थान  पर  इतने  अधिक
 समय  रहने  के  क्या  कारण

 ह्

 रक्षा  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ज्ञ०  बी०  :  से  :

 भी  सेवा  के  लिए  उत्तरदायित्ववाला  कोई  cao  सी  ०  सी०  इलाहाबाद मैं  7  as  अधिक
 स  सेवा  नहीं  रहा  जिन

 में
 सी०  यूनिटों  व्यवस्था  है  शैक्षणिक
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 संस्थाओं  के  शिक्षण  सजग  से  संबंधित  आठ  अंशकालिक  eto  सी ०  सी०  अफ़सर  इलाहाबाद  A  7

 वर्ष  से  अधिक  से  कार्य  कर  परन्तु  इन  अफ़सरों  का  स्थानांतरण  नहीं  हो  सकता  है  |

 Celebration  of  Republic  day  Parade  in  the  States  by  Rotation

 9920.  Shri  Dhan  Shah  Pradhan  Wil!  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state  ;

 (a)  whether  Government  of  India  are  in  favour  of  effecting  economy  in  Republic  Day
 Celebrations  in  the  Capital  keeping  in  view  the  economic  condition  cf  the  country;  and

 (b)  whether  Government  of  India  are  in  favour  of  considering  the  question  of  celebra-

 ting  Republic  day  in  the  Capital  of  other  States  of  the  country  turn  by  turn  and  if  not,  the
 reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Jagjivan  Ram)  (a)  Yes,  Sir.  Efforts  are  made  to
 effect  as  much  economy  as  possible  in  organising  Republic  Day  celebrations  keeping  in  view
 the  importance  of  the  occasion

 (b)  Republic  Day  celebrations  in  Delhi,  which is  the  capital  of  the  country,  are  organissed
 by  the  Government  of  India;  in  State  capital  &  these  are  organised  by  the  State  Governments
 concerned.  The  question  whether  the  Republic  Day  Parade  of  the  size  and  magnitude
 held  in  Delhi  could  be  held  at  different  State  capitals  by  rotation  has  been  examined  but

 such
 an  arrangement  has  not  been  found  feasibie  because  of  the  practical  difficulties  in  making
 arrangements  in  this  behalf  at  different  places  each  year.

 जापान  के  उत्पादन  की  तुलना  भारत  का  उत्पादन

 9921.  श्री  राजदेव  सिह  क्य  इस्पात  att  खान  मंत्री  यह  बतान  को  कृपा  करा

 श  .

 कपा  जापान  के  पास  अपने  इस्पात  उद्योग  के  लिए  कच्चा  माल  नहीं  है  और

 उसे  पुरी  तरह  से  आयात  पर  निभा  होना  पडता

 यदि  तो  क्या  इस  समय  जापान  अपने  वर्ष  1948  के  17  लाख  टन  इस्पात

 उत्पादन  के  मुकाबले  930  लाख  टन  इस्पात  का  उत्पादन  कर  रहा

 यदि
 तो

 क्या  वर्ष  1948  में  हमारा  उत्पादन  13
 लाख

 टन
 था

 और

 शील  इस्पात  उद्योग  के  लिए  अपेक्षित  सभी  आवश्यक  साधन  होने  के  बावजूद  भी  इस  समय

 इस्पात  का  उत्पादन  केवल  63  लाख  टन  ही  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  उप-मंत्री  सुबोध  जापान  में  उपलब्ध

 खनिज  स्त्रोत  उनकी  अपनी  आवश्यकताओं  की  oft  के  लिए  प्रायः  अपर्याप्त  है  और  जापान

 का  लोहा  और  इस्पात  उपयोग  बहुत  हद  तक  आयात  पर  निसार  है  1

 वर्ष  1948  में  जापान  में  श््ड श  इस्पात  का  उत्पादन  17  लाख  टन  था  जो  बढ़कर

 1972  में  लगभय  970  लाख  टन  हो

 बढ़कर
 भारत  में

 इस्पात  पिण्ड  का  उत्पादन  जो  1948  में  13
 लाख

 ठन  था

 1972
 a

 लगभग
 70

 लाख  टन  हो  गया  ।  यह  ठीक  है  कि  इस  देश  में  लोहे  और  इस्पात

 उद्योग  को  विकास  के  लिए  प्राकृतिक  साधन  पर्याप्त  है

 घ  जापान  में  आधिक  '  विकास  का  उत्पादन  भी  शामिल  न  केवल

 भारत
 बल्कि  बहुत  से  gat  देशों

 की  तुलना  में  बहुत  अधिक  हुआ  है  ।  इस  को  इस  संदर्भ

 मं  देखना  चाहिए  कि  जापान  ने  न  केवल  इस्पात  के  उत्पादन  में  बल्कि  औद्योगिक
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 के  बहुत  बड़े  क्षेत्र  अर्थात  पोत  मशीनें
 इलेक्ट्रोनिक

 आदि  में
 मे  Teatfare  विकास

 स्वचालित  यंत्रों  तथा  परिचालन  दक्षता  तथा  अनुशासन  के  कारण  बड़ी  ad  गति  a  प्रगति

 की  है  ।

 अपनी  परों  क्षमता  से  कम  उत्पादन  कर  रहे  सरकारी  तथा  ग  र-सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योग

 9922.  है  राजदेव  fag  :  क्या  भारों  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  चक

 क्या  सर्कार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  सरकारी  तथा  गैरसरकारी  क्षेत्र
 और के  ao  अति  महत्वपूर्ण  उद्योग  अपनी  पूर्ण  क्षमता  से  कम  उत्पादन  कर  रहे

 यदि  तो  क्षेत्रवार  उन  उद्योगों  के  नाम  क्या  है  और  उनमें  पूरी  क्षमता  से

 उत्पादन  न  होने  के  थि  कारण

 भारी  उद्योग  मंत्री  श्री  Tio  पु  तथा  जी  हां  ।  औदयोगिक-मशीन

 भारी  4aqa  जांच  तथा  मशीनी  औजार  जस  कुछ  महत्व  उद्योगों  में  चाहे

 वे  सरकारी  क्षत्र  में  हों  था  गर  सरकारी  क्षेत्र  एकक  निम्नलिखित  कारणों  म  स  एक

 या  अधिक  कारणो ंसे  अपनी  पूर्ण  से  कम  उत्पादन  कर

 1)  इस  प्रकार  से  के  उपकरणों  विशेष  रुप  से  मशीन  उद्योग  जसे  रबड  खनन

 छपाई-मशीनों  रसायन  मशीनों  चीनी  मशीनों  आदि  के  लिए  Arertt  का  पर्याप्त

 मात्ना  मं  न  मिलना ॥

 (2)  बिजली  आदि  जसी  वस्तुओं  की  उपलब्धता  में  रुकावट

 3)  चली  हुई  वस्तुओं  तथा  गढ़ी  हुई  वस्तुओं  की  अनियमित  सप्लाई  |

 (4)  औद्योगिक  संबंधों  की  स्थिति  ।

 (5)  टेक्नोलॉजिकल  तथा  प्रबंध  संबंधी  समस्याएं  |

 (6)  जटिल  प्रकार  के  उत्पादन  से  संबदूध  दक्षता  प्राप्त  करने  सें  विलम्ब  होना  ।

 भारत-चीन  सीमा-विवाद  के  art  में  चीन  के  प्रधान  मंत्री  के  पत्र  का  प्रदान

 9923.  श्री  समर  गह  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत-चीन  सीमा  विवाद  के  बार  में  चीन  के  प्रधान  मंत्री के  पत्न  के  पुल
 प्रकाशन  ) Z ay  ओर  सरकार  का  eat  दिलाया  गया  और  afe  तो  चीन  दास  किन

 बातों  पर  ga:  जोर  दिया  गया

 क्या
 इससे

 भारत  के  चीन  के  साथ  अपने  राजनैतिक  तथा  अन्य  सम्बन्ध  को

 सामान्य  बनाने  के  प्रयासों  में  grat  और

 ~
 पुनः  प्रकाशित  हुए  पत्न  के  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है

 ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  :  जी  af

 प्रकाशन
 दूबारा

 area  चीन  सीमा  के  पर  चीन
 सरकार

 की
 fa  मात्र  दुहराई  गई

 जी  यह  उनके  पूरव  ज्ञात  रवैये  की  पुनरुक्ति  मात्र  है  ।

 ऊपर  और  में  दिए  गए  उत्तरों  के  सदन  में  प्रशन
 नहीं  उठता  ।
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 Vaisakha  0,

 1895  (Saka)

 बोकारों  और  भिलाई  ae  1a  संयंत्रों  के  विस्तार  के  लिय  रूस  के  साथ  सहयोग

 9924.  श्री  समर  गुह  :

 श्री  डी०  बी०  चर्द्रगोडा  :

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 क्या  बोकारो  और  भिलाई  इस्पात  संयंत्रों  के  विस्तार  के  लिये  सरकार  ग  खस  के
 साथ  कोई  सहयोग  किया

 क्या  लोहा  और  इस्पात  उद्योगों  के  विस्तार  के  लिये  इस  सहयोग  के  अस्तंगत

 aa  लौहा  और  इस्पात  उद्योग  भी  आते

 यदि  तो  रूसी  सहयोग  के  अन्तर्गत  आने  वालीਂ  सभी  प्रस्तावित  परियोजनाओं  कीं

 मुख्य  बातें  क्या  और

 (4)  इस  सहयोग  की  शर्तें  क्या  और

 तकनीकी  और  व्यापारिक  दृष्टि  से  रूस  का  सहयोग  के  लिये  चुने  जाने  के  क्या

 कारण

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुबोध  gaat)  :  भिलाई  और

 बोकारों  के  इस्पात  कारख़ानों  का  40-40  लाख  पिण्ड  ठन  क्षमता  तक  बिस्तार  करने  का

 काम  पहले  ही  चल  रहा  है  ।  इंस  सम्बन्ध  में  सोवियत  संगठन  आवश्यक  सहायता  दे  रहे  यह

 इन  विस्तार  कार्यों  के  लिए  सोवियत  रूस  ने  ऋण  के  रुप  में  सहायता  देनी  भी  स्वीकार  की

 भारत  सोवियत  संयुक्त  आयोग  की  बठक  के  अवसर  पर  सोवियत  पक्ष  के  साथ  हाल  में

 हुए  बिचार  विमर्श  में  यह  बात  स्वीकार  कर  ली  गई  थी  मिलाई  इस्पात  कारखाने  का

 70  लाख  टन  इस्पात  fore  वार्षिक  क्षमता  तक  और  बोकारों  इस्पात  कारखाने  का  10  लाख

 टन  इस्पात  पिण्ड  धार्मिक  क्षमता  तक  विस्तार  किया  जा  सकता है  ।  भारतीय  क्रमश  दाता

 सोवियत  रूस  के  अभिकरणों  की  यथा  आवश्यक  सहायता  इन  विस्तार  कार्यों  के  लिए  तकनीकी

 आधिक  प्रतिवेदन  तैयार  कर
 रहे  हैं

 ।

 से  araaqd:  माननीय  सदस्य  का  अभिप्राय  देश  में  दूसरे  इस्पात  कारखानों

 के  विस्तार  से  है  ।  यदि  ऐसा है  तो  सरकार  ने  किसी  अन्य  इस्पात  कारखाने  के  विस्तार

 के
 लिए  सोवियत  रुस  से  सहयोग  के  लिए  कोई  समझौता  नहीं  किया  है  |

 चूंकि  बोकारो  और  भिलाई  के  इस्पात  कारखाने  सोवियत  सहयोग  से  स्थापित  किए

 गए  विशेषकर  प्रौद्योगिकी  के  क्रम  को  बनाए  रखने  कीਂ  दृष्टि  से  ag  लाभप्रद  होगा

 कि  इन  कारखानों  at  विस्तार  भी  सोवियत  सहायता  से  किया

 अखिल  भारतीय  शांति  परिषद  द्वारा  राष्ट्रीय  मुक्ति
 मोच  के  प्रतिनिधि-मिल  के  लिए  चंदा

 इकट्ठा  किया  जाना

 9925.  श्री  समर  गुह  :  क्या  विदेश  मंत्रीਂ  ag  बताने  की  gor  करेंगे  कि  ॥

 क्या  अखिल  भारतीय  शांति  परिषद  को  दक्षिण  वियतनाम  गणतंत्र  के  राष्ट्रीय

 शक्ति  मोच  के  प्रतिनिधि  मंडल  के  जब  उन्होंने  भारत  का  दौरा  किया  कलकत्ता

 से  चंदे  के  at  में  18,403  रुपए  राशि  मिलीਂ
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 (a  )  यदि  तो  क्या  सदय  af  मोचें  का  प्रतिनिधि  मंडल  इस  धनराशि  को  भारतीय

 मुद्रा  के  रूप  में  वियतनाम  ले  गया  और  क्या  उसके  लिए  सरकार  से  विशेष  अनुमति
 मांगी  गयी

 (7)  क्या  अखिल  शांति  परिषद  ने  राष्ट्रीय  मुक्ति  मोर्चे  के  प्रतिनिधि  मंडल  के

 लिए  समस्त  भारत  से  चंदे  के  रूप  मं  काफी  sa  इकट्ठा  किया  और

 यदि  तो  प्राप्त  किए  गए  चंदों  का  क्या  हुआ  है
 ?

 सरकार  को fara  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ait  सुरेन्द्र  पाल  :  और

 इस  बात  की  जानकारी  है  कि  वियतनाम  की  अफ्रो-एशियाई  तथा  शांति  समितियोंਂ

 के  प्रतिनिधि  मंडल  की  भारत  यात्रा  के  समय  भारत  में  कुछ  स्थानों  पर  धन  संग्रह  क्या  गया

 था  और  उसे  थैलियाँ  भेंट  की  गई  थीं  ॥

 सरकार  को  यह  सूचना  नहीं  है  कि  भारतीय  मुद्रा  भारत  से  बाहर  ले  जाई  गई

 थी  att  सरकार  को  विश्वास  है  कि  ऐसा  किया  भी  नहीं  गया  होगा  क्योंकि  लिए

 अनुमति  नहीं  मांगी  गई  थी  ।

 एसे  चंदे  की  धनराशि  को  ये  संगठन  कसे  खर्च  करत ेहै  इसके  लिए  वे  सरकार  के

 प्रति  उत्तरदायी  नहीं  है  और  इस  लिए  सरकार  को  मालूम  नहीं  है  कि  यह  धन  कसे  ad

 हुआ  |

 अम्बा झरी  AAA  कारखाने  में  उत्पादन

 9926.  शी  एस०  QHo  बनर्जी  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 आयुध  कारखाना  अम्बा झरी  में  उत्पादन  अभी  आरंभ  नहीं  हुआ
 है  जैसा  कि  आशा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इन  कठिनाइयों  पर  काबू  पाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्या  चरण  और

 कुछ  पंक्तियों  में  गोला  बारुद  बनाने  का  कार्य  पहले  ही  प्रारंभ हो  गया  है  ।  शेष
 पंक्तियों  के  बारे  में संयंत्र  और  मशीनों  को  प्राप्त  किया  जा  रहा  है  तथा  स्थापित  किया  जा

 रहा  है  और  उसके  पश्चात  कार्य  चालू  हो  जाएगा

 प्रश्न  नहीं  उठता I

 महाराष्ट्र  के  आयुध  कारखाने  में  काम  करने  वाले  श्रमिकों  को  दुरूह  स्टेशन  भत्ते  की

 अदाय

 9927.  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 (a)  क्या  महाराष्ट्र  तथा  अन्य  स्थानों
 नए  आयुध  कारखानों  में  कार्य  करने  वाले

 कर्मचारियों  को  gag  स्टेशन  भत्ता  देने  के  बारे  मे  कोई  अन्तिम  निर्णय  कर  लिया  गया

 यदि  तो
 देरी  के  क्या  कारण

 क्या  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  दिया है  और  यदि  at  सिफारिश ? क्या  ह
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 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रीਂ  विद्या  चरण  श

 से  विभागीय  परिषद  परामशंदायी  ने  अपनी

 30-3-1970  की  बैठक  में  एक  समिति  गठित  की  थी  जो  इस  प्रश्न  पर  विचार  करेगी  कि

 qat  परियोजना  भत्ता  चालू  जाय  और  आडंनेन्स  भण्डारी
 में  इसको  समाप्त

 करना  समय  पव ८  ।  समिति  ने  सिफारिश  की  है  कि  परियोजना  भत्ते  को  पुनः  ला  ग  न  किया

 जाय  अपितु  जिस  हद  तक  कर्मचारियों  को  वास्तव  रूप  से  कठिनाई  उठानी  पड़ी  है  उसकी

 प्रतिपूर्ति  की  जाए  तथा  सामान्यतया  सब  कर्मचारियों  पर  लागू  कोई  भी  दुरूह  स्टेशन  भत्ता

 नहीं  हो  सकता  है  ।  समिति  की  सिफारिश  विभागीय  परिषद  सी०  ने  अपनी

 30-4/1-5-1971  की  बैठक  में  स्वीकार  कर  ली

 समिति  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  अनेकों  फैक्टरियों  क॑  कर्मचारियों  की  प्रतिपूर्ति  करने

 का  प्रश्न  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 Increase  in  Unemployment  by  1975

 9928.  Shri  Jagannathrao  Joshi

 Shri  R.  V.  Swaminathan

 Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  be  pleased  to  state

 (a)  the  extent  to  which  the  number  of  employment  seekers  is  likely  to  go  up  by  19753
 and

 (b)  the  action  taken  or  proposed  to  be  taken  in  this  regard  ?

 The  Depaty  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  G.

 Venkatswamy):  (a)  &  (b)  The  exact  number  of  job-seekers  at  the  end  of  1975  cannot
 be  assessed  at  present.  However,  according  to  the  latest  available  information  (from  the
 Live  Register  of  Employment  Exchanges)  there  were  about  6.9  million  job-seekers  at  the
 end  of  December,  1972.  A  number  of  programmes  such  as,  schemes  for  educated  unem-~

 ployed,  Special  Employment  Programmes  in  States  and  Union  Territories  and  the  Crash
 Scheme  for  Rural  Employment  have  beer:  introduced  in  the  recent  past  and  are  being  conti-
 nued  to  combat  the  unemployment  problem.  In  addition,  a  programme  to  find  jobs  for

 half-a-million  educated  unemployed  has  also  been  introduced  in  1973-74.  These,  it  is  hoped

 will  have  a  substantial  impact  on  the  unemployment  position  in  the  coming  years.

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  में  कर्मचारियों  को  स्थायी

 9929.  AY  भोला  माझी  :

 श्री  शास्त्री

 कया  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  fs

 क्या  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  में  बहुत  से  कर्मचारी  अपनी  5  से  10  वर्ष

 की  सेवा  अवधि  पुरीਂ  होने  के  बावजूद  स्थायी  नहीं  किये  गये  और

 यदि  तो  ऐसे  कर्मचा  रियों  की  संख्या  कितनी हैं  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  (al  जो०  :  जी  हां  ।

 भविष्य  निधि  प्राधिकारियों  दवारा  सूचना  जैसी  कि  स्थिति  1-5-1973  को  थी

 एकत्र  की  जा  रही  है  ।  यह  यथा  समय  सभा  की  मेज  पर  रख  दीਂ
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 कायल  की  कमी  के  कारण  कपड़ा  मिलों  क  arc  होन  का  भय

 +
 9930.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंग

 क्या  देश  में  कोयले  के  बढ़  हुए  उत्पादन  के  बावजूद  भी  बहुत
 सी

 कपड़ा  मिलें

 पर्याप्त  मात्रा  में  कोयला  न  मिलने  के  कारण  बन्द  होने  की  स्थिति  का  सामना  कर  रही
 है  ;  और

 यदि  तो  उक्त  मांग  को  पुरा  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  आवश्यक  कदम

 उठाये  हूँ  ?  |

 इस्पात  ओर  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुबोध  :  सरकार  को  कुछ

 कपड़ा  मिलों  के  संबंध  जो  कोयले  की  अपर्याप्त  मात्रा  की  आवश्यकता  के  कारण  बंदी

 का
 सामना

 कर
 रही  सुचना  प्राप्त  हुई  है  ।

 कपड़ा  मिलों  के  कोयले  के  पर्याप्त  संचलन  को  सुनिश्चित  करने  के  लि ए
 रेलवे  द्वारा  कार्यवाही  की  जा  रही  है

 ऑआवदयकता  पर  आधारित  न्यूनतम  मंजूरी  के  बारे  में  भारतीय  श्रमिक  सम्मेलन  क्  सल

 9931.
 थी  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  कया  an  और  पुनर्वास  मंत्री  ag  बताने  की

 कृपा  करेंग

 क्या  ल्रिपक्षीय  भारतीय  श्रमिक  सम्मेलन  द्वारा  अपने  13  वें  अधिवेशन  में  आवश्यकत

 पर  आधारित  न्यूनतम  मंजूरी  के  बारे  में  बनाये  भये  मत  पर  सरकार  फिर  से  विचार
 कर

 रही है  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्रालय  सें  3a-da!  जी०  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अधिक  बोनस  के  बारे  में  बोनस  पुनरीक्षण  समिति  का  प्रतिवेदन

 _  9932  गयी  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्यां  भर  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 क

 क्या  सरकार  ने  बोनस  पुनरीक्षण  पेनल से  कहा  है
 कि  अधिक  लाभ  कमाने  वाली

 कम्पनियों
 के  कर्मचारियों  को  अधिक  बोनस  देने  के  सम्बन्ध  में  अपना  प्रतिवेदन  शीघ्र  प्रस्तुत

 यदि  तो  उक्त  प्रतिवेदन  कब  तक  उपलब्ध  होने  की  सम्भावना  है  ;
 और

 सरकार  का  उस  पर  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 an  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  जी०  और  बोनस

 पुनरीक्षा  समिति  अपने  कार्य  को  शीघ्रता  से  कर  रही  है  और  आशा  है  कि  उसकी  रिपोर्ट

 सरकार  को  लगभग  जुलाई  1973  के  अन्त  तक  प्रस्तुत  कर  दी  जायगी  ।

 इस  समय  प्रश्न  उठता  ।
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 1971  के  भारत-पाक  युद्ध  में  दू  रता  का  प्रदान  करने  वाले  सेना  कर्मचारियों  को  निःशुल्क  भूमि

 का  alae

 9933.  श्री  पी०  जो०  मावलंकर  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  1971  के  भारत-पाक  युद्ध  में  शूरता  का  प्रदान  करने  वाले  सैनिकों

 कारियों  एव  जवानों  निःशुल्क  भूमि  का  आबंटन  किया
 है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है
 ;  और

 कितने  सेना  कर्मचारियों  को  उक्त  भूमि  मिली  और  किन  राज्यों  में  भूमि  आबंटित

 की  गई  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  (at  जे०  बी०  :
 से  युद्ध  में  मारे

 ग

 सशस्त्र  सेनाओं  के  कार्मिकों  के  आश्रितों  तथा  अशक्त  हुए  कार्मिकों  को  उदार  पेंशन  मंजूर

 करने  के  अतिरिक्त  राज्य  सरकारों  से  भूमि  आबंटन  करने  के  लिए  कहा  गया  आवंटन
 की  सुविधा  के  लिए  1971  के  भारत-पाक  युद्ध  के  दौरान  शौर्य  अलंकरण  प्राप्त  करने  वालों

 की  राज्य  सरकारों को  भेज  दी  मई  अभी  तक  राज्य  सरकारों से  ऐसे
 कार्मिकों

 को  आवंटित
 की

 गई  भूमि  के  संबंध  में  कोई  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई

 उड़ीसा  में  मलंगटोली  लौह  अयस्क  खानों  क  विकास  के  लिए  वित्तीय  व्यवस्था

 9934.  श्री  अर्जुन  सेठी  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  ॥

 _  उड़ीसा  में  मलंगटोली  लौह  अयस्क  निक्षेपों  के  विकास  के  लिए  1973-74  के

 लिये  तथा  पांचवीं  योजना  के  लिये  कितनी  वित्तीय  व्यवस्था की  गई  2;  और

 मलंगटोली  से  निर्वात  के  लिये  प्रतिवर्ष  कितना  लौह  अयस्क  निकालने  का  प्रस्ताव
 ने

 और  इसे  कब  तक  कार्य  रुप  दिया  जायेगा ? eg

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  a  उप-मंत्री  सुबोध
 :  राष्ट्रीय  खनिज

 विकास  निगम  को  मलंगटोली  लौह  अयस्क  निक्षेपों  के  विकास  के  लिए  एक  शक्यता  अध्ययन
 तैयार  करने  को  कहा  गया  1973-74  के  लिए  10  लाख  रुपये  और  पांचवीं  योजना

 के  लिये  83.  20  लाख  रुपये  की  व्यवस्था करने  का  एक प्रस्ताव सरकार  के  विचाराधीन है

 परिचालन  के  समय-सारणी  निकला  हुआ  लौह  अयस्क  निर्यात  के

 लिए  अथवा  दूसरे  प्रयोग  के  लिए  के  बारे  में  कोई  संकेत  Faw  शक्यता  अध्ययन  तेयार

 हो  जाने  के  बाद  ही  मिल  सकेगा  |

 Seminar  on  Mineral  Wealth  held  in  Bhopal  (M.P.)

 9935.  Shri  Phool  Chand  Verma  :  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased
 ~o  state

 (a)  whether  in  the  Seminar  on  Mineral  Wealth,  its  Extraction  and  Exploitation,  held

 in  Bhopal  in  February,  1973,  in  which  renowned  geologists  of  the  country  participated,
 this  view  was  prominently  expressed  that  the  mineral  wealth  available  in  Madhya  Pradesh

 should  also  be  developed  in  a  planned  way;,  and

 (b)  if  so,  the  full  facts  in  this  regard?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Sukhdev  Prasad):
 (a)  &  (b)  The  information  is  being  collected  from  the  Govt.  of  Madh  ya  Pradesh

 and  will
 be  laid  on  the  Table  of  the  House  as  soon  as  possible.
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 Rehabilitation  of  Refugees  of  Koda  Bijapur  Area  in  Bastar  District.

 ya  Pradesh

 9936.  Shri  Phool  Chand  Verma  ;  Will  the  Minister  of  Labour  and  Reha  bilitation

 be  pleased  to  state

 (a)  whether  Central  Government  have  re  quested  the  Government  of  Madhya  Pradesh

 to  make  available  one  and  a  halflakh  acres  0  land  for  rehabilitation  of  refugees  of  Koda

 Bijapur  area  in  Bastar  district;  and

 (0)  if  so,  the  particulars  in  this
 regard?

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  Raghunath  Reddy)  :  (a)  &  (b)

 The  Government  of  Madhya  Pradesh  were  requested  in  October,  1972  to  release  about  one

 lakh  acres  of  land  in  Bijapur  area  of  Bastar  district  for  the  resettlement  0  f  about  10,000  families

 of  displaced  persons  from  former  East  Pakistan.

 The  reactions  of  the  State  Government  to  the  proposal  made,  are  still  awaited.

 सरकारी  उपक्रमों  द्वारा  कृषि  रसायनों  के  लिए  गेर  सरकारी  वितरण  प्रणाली  का  उपयोग

 9937.  श्री  एस०  ato  सामन्त  :  कया  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 क्या  उनके  मंत्रालय  से  संबद्ध  और  कृषि  रसायनों  का  उत्पादन  करने  वाले  सरकारीं

 क्षेत्र  के  उपक्रम  कृषि  रसायनों  के  लिये  सरकारीं  वितरण  प्रणाली  का  उपयोग  करने
 के  स्थान  पर  गैर  सरकारी  वितरण  प्रणाली  का  उपयोग  कर  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  उस  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 var  और  हिन्दुस्तान  क
 स्वयं  का  संवर्धन  और  विपणन  जाल  बिछा  हे  है  कापरਂ  रसायनों  के  लिये  अपना

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय
 में  उप-मंत्री

 :  से  इस्पात

 और  खान  मंत्रालय  के  अधीन  किसी  भी  पब्लिक  उपक्रम  द्वारा  एसा  कृषि  उत्पादित

 नहीं  जाता  है  ।  शायद  माननीय  सदस्य  का  संकेत  हिन्दुस्तान  जस्ता  लिमिटेड  द्वारा
 उत्पादित  उर्वरक  और  हिन्दुस्तान  तार  के  seem  उत्पादन  के  प्रस्ताव  की  ओर  उपर्युक्त
 दो  उपक्रमों  के  अतिरिक्त  नेवेली  निगम  और  दुर्गापुर  और

 में  तीन  इस्पात  संयंत्रों  द्वारा  भी  उर्वरकों  का  उत्पादन  किया  जाता  है
 ।

 उपर्युक्त  उपक्रमों
 के  उबर कों &  वितरण  के  में  वर्तमान :  व्यवस्था  निम्नलिखित  है

 जस्ता  लिमिटेड  :  कम्पनी  जिसका  विपणन  प्रभाग  अपने  सिंगल  सुपर फास्फेट

 उत्पादन को  सहकारियों के  माध्यम  से  वितरित  किया  जाता  है

 हिन्दुस्तान  ताम्र  लिमिटेड  :  कम्पनी  द्वारा  अपनी  खेतड़ी  ताम्र  परियोजना  में  1974

 के  पश्चात्‌  ट्रिपल  सुपरफास्फंट  उत्पादित  किए  जाने  की  सम्भावना
 यह

 उर्वरक  एक  नया

 उत्पाद  है  और  इसे  कृषकों  में  विख्यात  किए  जाने  की  आवश्यकता  है  ।  ट्रिपल

 के  विक्रय  के  लिए  कम्पनी  द्वारा  अपने  विपणन  विभाग  की  स्थापना  की  जा  रही

 aaa  लिग्नाइट  निगम  :  1969-70  के  दौरान  नवेली  लिग्नाइट  निगम  ने  फर्टिलाइझसं

 एण्ड  केमिकल्स  ट्रावनकोर  लिमिटेड  तथा  फर्टिलाइजर  कार्पोरेशन  ऑफ  इण्डिया  लिमिटेड  जैसी
 > पब्लिक  कम्पनियों  के  साथ  दीर्घावधिक  संविदा |  करने  की  aeraar  का  संमन्वेषण  fear  ध्

 लेकिन  उत्तर  के  अभाव  ने  tela  इंडिया  लिमिटेड  के  माध्यम  से  व्यवस्था  की  गई
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 अब  निगम  ने  अपनी  द्वारा  उत्पादित  यूरिया  के  सीधे  अपने  थीक  और  खुदरा  व्यापारियों

 के  माध्यम  से  विपणन  के  लिये  एक  प्रायोजना  तैयार
 की

 है  और  वह  कार्यान्वय ना धीन  है
 ।

 wad  itt  इण्डिया  लिमिटेड  के  साथ  व्यवस्था  12  1973  को  समाप्त  होती  है
 ।

 हिन्दुस्तान  इस्पात
 लिमिटेड

 :  दुर्गापुर  और  राउरकेला में  तीन  संयंत्रों

 द्वारा  उत्पादित  अमोनियम  सल्फेट  तथा  राउरकेला  में  उवंरक  संयंत्र
 द्वारा

 कैलशियम

 अमोनियम  age  कम्पनी  द्वारा  राज्य  विपणन  अभिकरणों  और  प्राइवेट  संगठनों

 के  माध्यम  से  वितरित  किया  संस्थागत  अभिकरणों  को  अधिकतम  सीमा  तक  उपयोग

 करने  की  दृष्टि  इस्पात  संयंत्रों  द्वारा  उत्पादित  उर्वरकों  के  लिए  एक  उपयुक्त  वितरण

 पद्धति  तैयार  करने  का  प्रश्न  विचाराधीन  है  ।

 हिन्दुस्तान  एयरक्राफ्ट  लिमिटेड  और  भारत  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  दारा  उपभोक्ता  मनोरंजन

 के  इलेक्ट्रानिक्स  उपकरणों  (aenza)  का  निर्माण

 9938.  श्री  एस०  Ato  सामन्त  :  क्या  रक्षा  qe  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  हिन्दुस्तान  एयर  क्राफूट  लिमिटेड  और  भारत  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  का

 विचार  उपभोक्ता  मनोरंजन  के  इलेक्ट्रॉनिक्स  उपकरणों  का  निर्माण  करने  का  है  ;  शर

 इस  क्षेत्र  में  अब  तक  क्या  प्रगति  की  गई

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ai  faai  चरण  और

 उपभोक्ता  मनोरंजन  के  विद्युतीय  उपकरणों  का  निर्माण  करने  के  लिए  भारत

 fara  लिमिटेड  अथवा  हिन्दुस्तान  एरोनॉटिक्स  लिमिटेड  के  पास  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 राष्ट्रीय  जत  कोपल  खानों  में  कस्डोडियनों  को  नयी  क्ति  के  बारे  में  अपनाई  गई  कसौटी

 9939.  श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  क

 करेंगे

 राष्ट्रीयकृत  कोयला  खानों  में  कस्टोडियन ों  नियुक्ति  करते  समय  सरकार  a

 किस  कसौटी  का  अनुसरण  किया  था  ;

 क्या  इस  संबंध  में  बड़ी  कोयला  खान-मालिकों  की  संख्या  में  वृद्धि  हुई  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है
 ?

 इस्पात  और  खात  संग्रहालय  में  s7-Ral  सुबोध  :  प्रबंध  के  प्रयोजनार्थ

 ग्रहीत  खानों  को  49  दलों  में  विभाजित  किया  गया  है  और  प्रत्येक  दल  पब्लिक  सेक्टर

 कोयला  कम्पनी  अथवा  कोयला  ats  अथवा  खान  सुरक्षा के  महानिदेशालय  से  आए
 के  अधीन  अभिरक्षकों  की  नियुक्ति  के  लिए  तकनीकी  प्रशासनिक  योग्यता

 सम्पूर्णता  भर  उपयुक्तता  को  मापदण्ड  रूप  में  अपनाया  गया  था  | |  ह

 जी  नही ं।

 set  महीं  उठता है  ।

 भारत  गोल्ड  मार्निंग  कम्पनी  द्वारा  सोने  का  उत्पादन

 9940.  श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  क्या  इस्पात  और  खास  मंत्री यह  बताने  की  कपा

 करेंगे

 कि

 सोने
 का

 सस्ते  दामों  पर  उत्पादन
 ढाने  के  मामले  में  भारत  गार्ड  मालिक  कम्पनी

 सके  जी०  एफ  ०  क्या  प्रगति  at  है  ?

 [+ 1 -
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 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  श्री  सुखदेव
 :  कोलार  स्वर्ण  खानों

 में  कई  दवाइयों  तक  कार्य  किए  जाने  के  परिणामस्वरूप  कम्पनी  को  उपलब्ध  राशियों  के

 क्षय  और  कार्यकरण  उच्च  लागत  की  समस्या  का  सामना  करना  पड़  रहा

 भारत  गोल्ड  माइन्स  लिमिटेड  द्वारा  स्वर्ण  के  उत्पादन  को  वर्धित  करने  और  लागत  को  कम

 करने  के  लिए  निम्नलिखित  महत्वपूर्ण  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं

 (1)  आधिकेत्तर  निखननों  में  art  को  रोक  दिया  गया  है  ;

 (2)  उत्पादनशीलता
 और

 देखता  को  सुधारने  के  लिए  विद्यमान  क्रियाकलाप  को  पुनः

 करना  द्

 (3)  बी सा नाथन
 रामगिरी  स्वर्ण  क्षेत्र  को  पुनः  खोलना  ;

 (4)  खानों  अर्थात
 नेंदी  दुर्ग

 और  आगे  समन् वेषण  और  विकास  के  faq  नई

 प्रायोजनाएं आरम्भ  की  जा  रही  है  ;

 (5)  अयस्क
 की  उपलब्ध  राशियों  में  सुधार  के  लिए  अयस्क  के  नए  स्रोत  अवस्था पित करना  ;

 (6)  संक्रियात्मकਂ  दक्षता  को  वर्धित  करने  ate  लागत  में  कमी  करने  के  25

 साइकिल  शक्ति  से  afafar ax कर  50  साइकिल  शक्ति  ताम  कतरनों

 को  बचाना  इत्यादि  जैसे  अन्य  कदमों  का  उठाया  जाना  |

 रक्षा  सामग्री  का  आधार

 9941.  प्रो  बीरेन्द्र  सव

 श्री  एस०  एन०  मिश्र

 क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ,

 क्या  भारत
 सरकार

 ने  वर्ष
 1972-73  में  रक्षा  सामग्री  का  आयात  किया  था ;

 यदि  तो  उसकी  मात्रा  तथा  उसका  मूल्य  कितना  है  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  उन  वस्तुओं को  देश  में  हो  प्राप्त  करने  का  है  ;  और

 समस्त  रक्षा  सामग्री  को  स्वदेशी  से  कब  तंक  प्राप्त  जायेगा
 ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन

 मात्राओं  तक  ही
 '

 सीमित  है  ।  ं  जी
 हां

 श्रीमती
 परन्तु  यह  अनिवार्य  न्यूनतम

 यह  सुचना  देना  लोकहित  में  नहीं

 आधिक  तौ

 केवल  एसे  मदों  आयात  नका  ही  सहारा  लिमा  गया  है  जिनका  तकनीकी  अथवा
 र

 से  उत्पादन  सम्भव  नहीं  था  और  इसलिए  देश  में  उपलब्ध  नहीं  थी  ।

 अधिकतम  आत्मविश्वास  तथा
 के  क्षेत्र

 _  आत्मनिर्भरता  प्राप्त  करने  के  लिए  स्वदेशी  उत्पादन

 तथा  सीमा  का  लगातार  पुनरीक्षण  किया  जा  रहा

 रक्षा  सत्ताओं  में  a Tay  को  समाप्त  किया  जाना

 9942.  श्री  मधु  दण्डवत  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  रक्षा  सेनाओं  में  अधि  के  भावात्मक  एकता  तथा  उत्तम  वातावरण  उत्पन्न

 गरे
 करने  का  और

 को  विचार  रक्षा  सेनाओं  में  धीन  की  भांति  सभी  tat  समाप्त
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 इस  प्रस्ताव  पर  रक्षा  सेनाओं  के  अधिकारियों  की  क्या  प्रतिक्रिया

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  जी  थीं  श्री मनु ।

 (a)  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 एच०  एम ०  दी०  घड़ियों  का  निर्माण  और  निर्यात

 9943.  श्री  डी०  पी०  जदेजा  ४  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 vat  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  द्वारा  at  1972-73  के  कुल

 कितनी  घड़ियों का  निर्माण  किया  गया ;

 कुल  कितनी  घड़ियां  निर्यात
 की

 गई  ;  और

 ये  किन-किन  देशों  को  निर्यात  की  गई  ?

 भारी  उद्योग  मंत्री  ठी०  vo  :  वर्ष  1972-73  की  अवधि  में  एच०
 fafire एम०  टी०  द्वारा  ह  है  दै  दूर  घड़ियों  की  किस्म-वार  संख्या  निम्न  प्रकार  है  :--

 1  सोना  e  e  116971

 2  जनता  *  e  क  103977

 3  तरुण  e  a  |  13907

 4
 जनता  ल्यू मि नस  td  च  e  3725

 5  पायलट  क  25739

 6  जवाहर  )  ष्  क  a  16689

 7  e  e  8247

 सुजाता  )  e  (11242

 नूतन  e  o  e  32945

 10  जवान  e  e  e  e  1

 11
 आटोमेटिक  हेविट  डायल  श  4597

 12  आटोमेटिक  S-3z  e  4960

 e
 cel

 343000

 और  aq as  1972-73  की  अवधि  में  कम्पनी  ने  संयुक्त  राज्य

 -१०
 मले  और  स्विटजरलैंड ,  इटली

 लैंड
 को  2,332  घड़ियों  का  निर्यात  किया  ।
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 faarfzat  ट  स्टील  फार  रूरल  हाऊस  बिल्डिंगਂ  दीपक  के  अन्तगंत  समाचार

 9944.  श्री  एस०  ए०  सर्गनत्तम  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक
 12  1973

 के  हिन्दुस्तान
 जे क स्ट्ड्ड

 में
 लोर्गट  प्रायोरिटी  टू  स्टील  फार  रुरल  हाउस  बिल्डिंगਂ  शीर्षक  के  अन्तर्गत  समाचार  की  ओर

 दिलाया  गया
 है

 ;
 अं

 यदि  तो  इस  पर  सरकार
 की

 क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  a  उप-मंत्री  gata  सरकार  ने  उल्लिखित

 समाचार  देखा है  ।

 )  गांवों  तथा  ऐसे  जो  नगर  पालिकाओं  के  क्षत्र  में  नहीं  में  मकानों  के

 बारे  में  वहीं  नीति  व्यावहारिक  नहीं  है  जिसका  नगरों  के  बारे  में  पालन  किया
 जा  रहा  ऐसे  आवेदनों  को  वास्तविक  उपभोक्ताओं  से  प्राप्त  हुए  आवेदन  माना

 जाता  है
 और

 स्टाकयाड
 की

 वितरण  प्रणाली  के  अनुसार  उन  पर  माल  दिया  जाता  है
 ।

 यदि  कठिनाई  के  बारे  में  कोई  विशेष  मामला  लोहा  और  इस्पात  नियंत्रक  के  ध्यान  में  लायाਂ

 गया  तो  उसकी  जांच  की  जाएगी  ॥

 इस्पात  के  मूल्यों  स  एकरूपता

 9945.  श्री  एस०  Yo  मखूगनततम  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या
 सरकार  द्वारा  इस्पात  के  मूल्यों  को

 एक  समान  कर
 दिया  गया  है

 और  फिर

 भी  इसके  अभी  तक  चार  प्रकार  के  मूल्य  हैं  ;

 यदि
 तो

 इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 क्या  सरकार  का  विचार  इस्पात  के  मूल्यों  में  एकरूपता  लाने  का

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुबोध  :  इस्पात  weal पर

 इस  समय  कोई  कानूनी  नियन्त्रण  नहीं  यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  सरकार  ने  इस्पात
 के  मूल्यों  को  एक  समान  कर  दिया

 परन्तु
 सरकार  ने  एक  संयुक्त  संयंत्र  समिति  की  स्थापना

 की  है  और  उन्हे  मुख्य  इस्पात  उत्पादकों  के  मूल्य  निश्चित  करने  का  अधिकार  दिया

 है  जो  वे  सरकार  के  Sad & UAT  से  निश्चित  करते  सरकार  ने  बिलेट  ol Aah om garrett  समिति

 की  स्थापना
 भी

 की  है  और  उन  बिलेटों  से  पुनर्वेलित  उत्पादों  के  मूल्य  निश्चित  करने  का
 अधिकार  दिया  है  जो  सरकार  पर  ही  लागू  होंगे  ।

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 ।

 Contract  Workers  in  Textile  Mills

 9946.  Shri  M.  Daga  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation

 be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  workers  a  textile  mill  can  employ  on  contract  basis  and

 (b)  whether  Government  propose  to  abolish  the  c  tract  system  in  textile  mills;  and

 (c)  if  so,  the  time  by  which  it  would  be  abolished?
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 The  Deputy  Minister.  in  the  Ministry  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  G.
 Venkatswamy)  :  (a)  The  Contiact  Labour  (Relgulation  and  Abolition)  Act,  1970
 applies  to  a  textile  millif  twenty  or  more  workmen  are  employed  or  were  employed  on

 any  day  of  the  preceding  twelve  months  as  contract  labour.

 (b)  &  (c)  The  textile  mills  fall  within  the  purview  of  the  State  Governments  for  the

 purposes  of  enforcement  of  the  Contract  Labour  Act,  1970  and  Rules  framed  thereunder.
 It  is,  therefore,  for  the  State  Governments  to  consider  the  question  of  abolition  of  Gon-
 tract  labour  in  textile  mills  in  consultation  with  the  State  Advisory  Contract  Labour  Boards.

 Titan,  व्यापारिक  और  तकनीकी  सहयोग  क  लिए  भारत-अफरा  पिस्तान  संयुक्त  आयोग

 9917.  Ai  श्रीकिशन  मोदी  :

 श्री  प्रसन्न भाई  मेहता  :

 क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  क्या  1973 के  अंतिम

 सप्ताह  में  नई  दिल्ली  में  दो  देशों  के  प्रतिनिधिमंडलों  के  बीच  हुई  एक  सप्ताह  तक  लम्बों

 वार्ता  में  भारत-अफगानिस्तान  व्यापार  और  आर्थिक  सम्बन्धों  पर  पुर्निवचार  किया  गया  था
 .

 क्या  दोनों  देशों  के  प्रतिनिधि  मंडलों  ने  व्यापारिक  और  तकनीकी  सहयोग

 के  लिए  भारत-अफगानिस्तान  संयुक्त  आयोग  की  काबुल  में  हुई  गत  बठक  में  उनके  द्वारा

 तय  किए  गए  कार्यक्रमों  को  क्रियान्वित करने  के  बारे  में  विचार  किया था  ;  और

 afe  at  उसका  क्या  परिणाम  निकला ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (at  सुरेन्द्र  पाल  :  और  जी  दोनों

 प्रतिनिधिमंडलों  ने  भारत  अफगान  संयुक्त  आयोग  ay  पहली  तथा  दूसरी  बैठकों  में  लिए

 नीतियों  के  क्रियान्वयन  की  समीक्षा  की  ॥

 यह  गौर  fe  भारत-अफगान  आर्थिक  सहयोग  के  सिंचाई  एवं

 शिक्षा  आदि  अनेक  क्षेत्रों  में  उल्लेखनीय  प्रगति  हुई  इस  पर  सहमति

 हुई
 कि  इस  वर्ष  के  दौरान  क्रियान्वयन  को  और  अधिक  गतिशील  किया  जाय

 ॥

 Auction  of  Unserviceable  Jeeps  by  Defence  Department

 e
 9948.  Shri  M.  G.  Daga  :  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state

 (a)  the  total  number  of  jeeps  auctioned  during  1970,  1971  and  1972  after  being  proved
 useless  and  the  number  of  jeeps  sold  in  each  year  and  the  revenues  earned  therefrom  in  each

 year;

 (b)  the  price  paid  by  the  Defence  Department  for  the  jeeps  which  have  been  sold  by
 them  now  and  the  number  of  years  for  which  these  were  used  by  this  department?

 The  Minister  of  Defence  (Shrj  Jagjivan  Ram)  ;  (a)  The  number  of  surplus  Willys

 yeeps  disposed  of  by  auction  through  the  DGS&D  during  the  last  three  years  and  the  sale

 proceeds  therefrom  are  as  under

 Near  Amount  realised No.  of  jeeps
 auctioned

 eee  आायएल्‍एा

 Rs.

 1970-71  897  52,19,158 .00
 1971-72  495  372572290  .00

 1972-73  1,247
 hers 92,60,688

 00
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 (b)  Willys  jeeps  are  discarded  from  service  after  completing  the  prescribed  vintage  and
 ec  he

 miieage.  They  are  generally  retained  in  service  for  ten  year  33.0  DCT  or  €  discard.  The  average

 purchase  price  of  Willys  jeeps,  which  have  been  discarded  during  the  last  three  years,  was

 Rs.  14,731.00  per  jeep.

 पाकिस्तान  से  आये  दारणाधियों  के  दावों  का  न  निपटाया  जाना

 कि
 . 9949.

 श्री  ayo  वी०  नायक  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  भमत  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 पाकिस्तान  से  आये  शरणार्थियों  के  कितने  मामलों  में  अभी  तक  मुआवजे  के  दावों

 art  निपटान  नहीं  किया  गया  है  ;  और

 उक्त  दावों  का  निपटान  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का
 ? . विचार  है  और  इनका  कब  तक  निपटान  कर  दिये  जाने  की  सम्भावना  ह

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  रघुनाथ  1  अपर UAENTY  dL rm ह  ना
 be)  73  को  पश्चिम

 स्तान  से  आए  विस्थापित  व्यक्तियों  के  अनिर्णित  दावों  के  मुआवजों  से

 संबंधित  मामलों  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है  ——

 e  @  @  e  38 (1)  नए  मामले

 शक  e  3902 (ii).  वे  मामले  जिन  पर  पुर्निवचार  किया  जाना  है

 थ  थक  ra  4507 (iii)  अप्रयुक्त  लेखा  विवरण

 क्षेत्रों  तथा (iv)  जम्मू  काश्मीर  के  पाक  अधिकृत

 पाकिस्तान  में  उत्तर

 पश्चिम  सरहदी  सुबे  के  आदिवासी  क्षेत्रों  के  प्रवासियों

 को  अनुग्रहपूवेंक  अदायगी  से  संबंधित  e  197

 इन  सभी  मामलों  at  अन्तिम  रूप  देने  की  निश्चित  तिथि  बताना  कठिन  ह ै।
 फिर  भी  इन  मामलों  को  यथाशीघ्र  निपटाने  के  लिए  हर  प्रयत्न  किए  जा  रहे

 रक्षा  कर्मचारियों  को  प्रशिक्षण  देने  के

 9950.  श्री
 बी०  ato  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह

 बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि :

 उन  देशों  के  क्या  जिनके  साथ  भारत  ने  यहां  अथवा  उनके  यहां  रक्षा

 कर्मचारियों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिये  सहयोग  किया  <<]  a

 (a)  इस  बारें  में  aq  कौन  वहन  करता  है
 ?

 रक्षा  मंत्री  जगं जीवन  :  तथा

 (1)  विदेश  में  भारतीय  कार्मिकों  को

 विदेशों  में  भारतीय  सशस्त्र  सेनाओं  के  थोड़े  से  कार्मिकों  को  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रमों  में  भाग

 लेने  के  लिए  प्रतिनियुक्त  किया  जाता  सामान्यतः  लागत  भारत  सरकार  वहन  करती

 किन्तु  कुछ  मामलों  म॑  पारस्परिक  पाठ्यक्रमों  के  a  ra  में  ट्यूशन
 फीस  कुछ  अन्य

 प्रभारों  को  वे  देश  वहन  करते
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 (2)  विदेशी  कार्मिकों  का  भारत  में  प्रशिक्षण  :

 भारत  सरकार  की  यह  नीति  हैं  कि  हमारी  रक्षा  स्थापनाओं  में  मित्र  देशों  के  सशस्त्र

 सेनाओं  के  सदस्यों  को  प्रशिक्षण  सुविधा  व्यवस्था  की  जहां  तक  हमारा  इन  देशों

 के  सहयोग  तथा  तकनीकी  सहायता  का  कार्यक्रम  है  ।  प्रशिक्षण  पर  होने  वाले  व्यय  को  पुरा

 करने  के  प्रयोजन  के  लिए  इन  देशों  को  तीन  वर्गों  में  बांटा  गया  प्रथम  वर्ग  के  देशों

 के  सम्बन्ध  में  प्रशिक्षण  तथा  अन्य  प्रभार  भारत  सरकार  के  द्वारा  पुर्णतया  पुरे  किए  जाते

 दूसरे  वर्ग  के  देशों  के  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  के  द्वारा  प्रशिक्षण  की  लागत  आंशिक

 रुप  में  पुरी  की  जाती  है  तथा  तीसरे  वर्ग  के  मामले  में  सम्बन्धित  देश  प्रशिक्षण  इत्यादी

 का  पुरा  व्यय  वहन  करते  हैं  ।

 (3)  भारतीय  प्रशिक्षकों  की  विदेशों  में  प्रतिनियुक्ति

 हम  अपने  प्रशिक्षकों  को  भी  विदेशों  में  उन  देशों  की  विशिष्ठ  मांग  पर  सशस्त्र  सेनाओं

 को  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  प्रतिनियुक्त  करते  oy  हमारे  प्रतिनियुक्त  किए  गए  व्यक्तियों  पर

 होने  वाला  व्यय  सम्बन्धित  देश  वहुत  करते  है  ।

 (4)  देशों  के  नाम
 बताना  लोक  हित  में  नहीं  होगा  ॥

 क्षेत्रीय  भविष्य  fafa  कार्यालयों  का  असंतोष  जनक  काय

 99.0 5.0 2.0
 श्री  सुधाकर  पिण्ड  क्या  श्रम

 और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  कार्यालयों  में  भविश्य  निधि  का  अद्यतन  लेखा  उपलब्ध

 नहीं  है  और  कर्मचारियों  को  सेवानिवृत्त  होने  के  पश्चात  तथा  अन्य  अवसरों  पर  समय  पर

 धन  नहीं  मिल  पाता हैं  ;

 यदि  तो  इन  कठिनाइयों  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 इन  कठिनाइयों  को  gt  करने  के  लिए  क्या  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ।

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  जी०  वेंकटस्वामी )
 भविष्य  निधि

 ष्
 lend

 frat  निम्न  प्रकार  सुचित  किया  है  :--

 से  कर्मचारी  भविष्य  निधि  के  सदस्यों  के  भविष्य  निधि  खातों  केवल

 ऐसे  खातों  छोड़कर  जहां  नियोजकों  से  अख़्तर  राशियां  और  विवरणियां  प्राप्त  नहीं  होती

 rat  सम्भव  रूप  से  अद्यतन  रखा  जाता  हैं  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  कीਂ  दायितऋ

 उसी  सीमा  तक  सीमित  है  जिस  तक  कि  निधि  में  अंशदानों  को  वास्तविक  रूप  से  जमा

 किया  जाता  है  ।

 नियोजकों  से  भविष्य  निधि  अंशदानों  और  fratinay  को  प्राप्त  करने  के  लिए  हर

 प्रयास  किया  जा  रहा  इस  प्रयोजन  के  लिए  निम्नलिखितਂ  कदम  उठाये  जाते  हैं

 (1)  कर्मचारी  भविष्य  निधि  तथा  परिवार  पेंशन  निधि  1952  की  धारा

 14  के  अन्तर्गत  अभियोजन  चलायी  जातीਂ  है  ।

 (ii)  कम  =~
 चारी  fafa  तथा  परिवार  पेंशन  निधि  1953  की  धारा

 8  कं  अन्तर्गत  राजस्व  वसूली  काररवाईयां  की  ज़ाती  है
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 +  अ
 भारतीय  दंड  संहिता  की  धारा  406/409 (iii)  उपयुक्त  मामलों  पूलिम/न्थायालयों

 के  अन्तर्गत  शिकायते  दायर  की  जाती  है  ।

 (iv)  S चक  को
 नियोजकों

 तथा  कलाकारों  के  जिनमें  ee  यूनियन  भी  शामिल

 है  के  ध्यान  में  लाया  जाता  है  ।

 (४)  कर्मचारी  भविष्य  निधि  तथा  परिवार  पेंशन  निधि  1952  की  धार

 के  अंतर्गत  दंडनीय  क्षति  पुतलियां  लगाई  जाती  है  ।

 (vi)  कुछ  मामलों
 प्रतिष्ठानों

 पर्याप्त  जमानत  इत्यादि  देय  राशियों  को

 किश्तों  में  अदा  करने  का  मौका  जाता  है  ।

 (vii)  ऐसी  कपड़ा  मिलों  के  मामले  जो  दिवालिया  हो  गई  पुर्ननिर्माण  की  योजनाओं

 की  छानबीन  गुण-दोष  के  आधार  पर  की  जाती  है  ।

 दार्जिलिंग  में  घड़ियां  बनाने  का  कारखाना

 9953.  श्री  ए०  के०  एम०  इसहाक  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 किः

 क्या  दार्जीलिंग  के  पिछड़े  प्रतीक  जिले  में  घड़ियां  बनाने  का  कारखाना  खोलने

 के  लिए  एक  लाइसेंस  जारी  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया  है
 ?

 arty  उद्योग  मंत्री  टी०  ए०  :  नहीं  ।  घड़ी  उद्योग  ऐसा  उद्योग

 नहीं  है  जो  तथा  अधिनियम  by  तालिका  में  आता  हो  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 कोयला  खानों  क  राष्ट्रीयकरण  क  कारण  बेरोजगार  हुए  व्यक्तियों  को  रोजगार

 प्रदान  करना

 9954.  श्री  0.0  Fo  एम०  इसहाक  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  ag  बताने

 करेंगे  कि

 क्या  छोटा  नागपुर  डिवीजन  और  संथाल  परगना  ज़िले  में  खानों  का

 राष्ट्रीयकरण  कर  देने  के  कारण  5,000  से  fas  खनिज  बेरोजगार  हो  गये  हैं  ;  और

 afe  तो  उन्हें  वं  कल्पित  रोजगार  प्रदान  करने  के  लिए  सरकार  ने  कया  कायें

 वाही  कीः  है  अथवा  करने  का  विचार  है
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुबोध  और  जानकारी

 एकत्रित  की  जा  रही  हैं  और  सभा  पटल  पर  रखी  जाएग

 गर-सरकारी  क्षेत्र  में खान  मालिकों  gre  fea  wa  उपदान  सम्बन्धी  लाभ

 9955.  श्री  डी०
 बी०

 चन्द्र गौड़ा  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्या  कोयला  खाने  बन्द  हो  और  छे  के  बाद  गेर-सरकारी  क्षेत्र  में  छान
 मालिकों  ने  उपदान  संम्बन्धी  लाभों  के  रूप  सें  कितनी  धनराशि  दी  हैं  ;  और
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 ड इस  .  प्रकार  के  बेरोजगार खान  मालिकों  को  | fa
 को  उपदान  का  भुगतान

 करने  के  लिए  मजबूर  करने  हेतु  सरकार  ने  क्यां  कार्यवाही  की  है
 ?

 ay  और  पुनर्वास  भंत्रालये  में  उप-मंत्री  जी०  :  और  सुचना

 एकत्न  की  जा  रही  वह  यथा-समय  सभा  की  मेज  पर  रख  दीਂ  जाएगी

 Extraction  of  sulphur-mixed  Coal  from  Madhya  Pradesh

 9956.  Shri  G,  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  formulated  any  scheme  to  extract  sul  phur-mixed  coal
 from.  Madhya  Pradesh  at  commercial  level;  and

 (b)  whether  Government  propose  to  provide  assistance  in  carrying  out  feasibility  studY
 at  ‘Pilot  Plant’  level  for  converting  the  said  variety  of  coal  into  unrefined  Synthetic?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Subodh  Hansda)

 (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 E.P.F.  Scheme  in  Madhya  Pradesh

 9957:  Shri  G.  Dixit:  Willthe  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  be  pleased  to
 state  whether  the  Employees  Provident  Fund  Scheme  has  not  been  applicable  in  a  number  of
 establishments  in  Madhya  Pradesh  from  the  date  it'  was  required  to'be  made  applicable
 but  on  the  contrary  thisscheme  has  been  introduced  there  at  later  dates  and  thus  the  owners
 have  completely  escaped  from  the  responsibilities  in  regard  to  provident  fund?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  ई

 Venkatswamy)  :  The  information  is  being  collected  by  the  Provident  Fund  Authorities:
 It  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha  in  due  course.

 Implementation  of  Loomba  Committee’s  recommendations  in  Rourkela
 Steel  Plant

 9958.  Shri  Dixit  :  Willthe  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased  to  state  ६

 (a)  whether  the  recommendations  of  Loomba  Committee  have  been  fully,  implemented
 in  Rourkela  Steel  Plant;  and

 (b)  if  not,  the  recommendations  which  are  yet  to  be  implemented  there?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Subodh  Hansda)  द

 (a)  &  (c)  Action  has  been  taken  by  the  Rourkela  Steel  Plant  for  implementation  of  the  re-

 commendations  of  the  Committee.

 Setting  up  of  New  Esis  Hospitals  in  Madhya  Pradesh

 9959.  Shri  G.  (9.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  be  pleased
 to  state  ्

 (a)  whether  Central  Government  have  given  any  amount  for  sétting  up  new  hospitals
 in  Madhya  Pradesh  under  the  Employees  State  Insurance  Scheme;

 (b)  if  so,  the  amount  given  for  the  said
 scheme  during  the  last  three  years;  and

 (c)  if  not,  the  -asons  therefor?
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri
 G.  Venkatswamy)  :  The  State  Insurance  Corporation  have  furnished  the

 following  information

 (a)  and  (b)  The  Employees’  State  Insurance  Corporation  have  sanctioned  the  cons-

 truction  of  a  75  bed  Employees’  State  Insurance  Hospital  with  Staff  Quarters  at  Gwatior

 at  an  estimated  cost  of  Rs.  19,96,400,  out  of  which  a  sum  of  Rs.  10  lakhs  was  reieased  to  the

 State  Government  in  April,  1973.

 (c)  Does  not  arise.

 Strikes  and  Lockouts  in  Madhya  Pradesh

 g960.  Shri  G.  C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  be  pleased
 te  State

 (a)  whether  there  have  been.too  many  strikes  and  lockouts  in  Madhya  Pradesh  during
 the  last  three  years;

 (b)  whether  the  largest  number  of  labourers  participated  in  labour  agitations  in  Madhya
 Fradesh;  an

 (c)  ह  so,  the  reasons  therefor  and  the  action  taken  by  Government  to  remedy  the  situa-
 tion?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  G.

 Venkatswamy):  (2)  The  attached  statement  summarises  the  available  information
 about  the  number  of  industrial  disputes  (strikes  and  lockouts),  number  of  workers  invoived
 and  the  number  of  mandays  lost,  state-wise,  during  1970,  1971  and  1972,  the  figures  for  1972
 being  provisional.  [Placed  in  Library.  Se  No.  L.  T.  5039/73].

 (b)  According  to  available  information,  this  is  not  so.

 (८)  Does  not  arise.

 गर-सरकारी  aa  के  एककों  को  इस्पात  को  सप्लाई

 9961.  श्री  डी०  के०  पंडा  कया  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 गर  सरकारी  क्षेत्र  के  एसे  एकक  कौन-कौन  से  हैं  और  कहां-कहां  पर  स्थित है
 जिन्होंने  पिछली  चार  तिमाहियों  के  दौरान  100  टन  या  इससे  अधि

 क  इस्पात
 को  समात

 प्राप्त  किया  है  ;

 >
 प्रत्येक  एकक  प्रत्यक  तिमाही  में  अलग  अलग  कितनी  कितनी  मात्ना  प्राप्त  की ;

 प्रायोजन  अधिकारियों  ने  ऐसे  प्रत्येक  एकक  को  तिमाही  बार  कितने  प्रतिशत  सप्लाई
 प्राथमिकता  हेतु  कितनी  मात्रा  की  सिफारिशें  की  ;  और

 प्रत्येक  तिमाही  में  ऐसे  कितने  आवेदन-पत्र  प्रायोजित  किये  गये  जिसको  इस्पात

 प्राथमिकता  समिति  द्वारा  कोई  आवंटन  नहीं  किया  गया
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (sft  सुबोध  :
 से  जानकारी

 प्राप्त  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी
 जाएगी

 चित्तरंजन  नई  दिल्‍ली  में  भूमि  का  किराया

 9962.  श्री  चन्द्रिका  प्रसाद  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चित्तरंजन  पाक  पुर्वा  नई-दिल्‍ली  में  किराये  की  दर  दक्षिण  दि  दलं ी  की  समृद्धि
 सरकारी  BAA  आवास  सहकारी  कालोनियों  के  किराये  की  तुलना  में  बहुत  अधिक
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 होती यदि  तो  क्या  सरकार  त  उपरोक्त  पुनर्वास  का  ्  ह  है  में
 भूमि  की  अधिग्रहण

 लागत  पर  भूमि  किराये  को  निम्न  दर  पर  ga:  निर्धारित  करते  की  वांछनीयता  पर  विचार

 किया  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हू ँ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  रघुनाथ  :  चित्तरंजन  पाक  में  प्रथम  दस  वर्षों

 के  लिये  भूमि  के  किराए  की  दर  दक्षिण  दिल्‍ली  में
 सहकारी  समितियों  के  लिए  लागू  दर  से

 अधिक  है  ।  सहकारी  समितियों  में  प्लाटों  के  अलॉटियों  को  भूमि  अजन  की  लागत  के  ऊपर

 अतिरिक्त  भार  को  देना  होता  है  और  विकास  की  अवधि  के  अस्तंगत  लगाए  गए  धन  पर

 ब्याज  भी  भरना  पड़ता  जबकि  चित्तरंजन  oa  में  प्लाटों  का  प्रीमियम  भूमि  aa  और

 विकार  की  वास्तविक  लागत  पर  आधारित  है  जिसमें  विकास  की  अवधि  में  ब्याज  की  अदायगी

 कोई  अंश  शामिल  नही  देवताओं  की  ठीक  ठीक  तुलना  करना  कठिन  है  ।

 और  चित्तरंजन  पाके  में  किराए  की  दर  को  कम  करने  का  प्रश्न  विचाराधीन

 @  |

 चितरंजन  नई  दिल्‍ली  a  अलॉटियों  द्वारा  किश्तों  का  भुगतान

 9963.  श्री  चन्द्रिका  प्रसाद  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यों  सरकार  को  पता  है  कि  नई  के  टिकट  पूर्वी  पाकिस्तान

 विस्थापित  कालौनी  चितरंजन  ate  के  बड़ीਂ  संख्या  में  अलाटी  वित्तीय  कारणों  से  समय  पर

 भूमि  के  प्रीमियम  की  किश्त  नहीं  दे  सके  थे  ;

 क्या  अलॉटियों  की  कमजोर  वित्तीय  स्थिति  को  देखते  हुए  सरकार  भूमि  के  प्रीमियम

 की  दर  को  कम  करने  की  वांछनीयता  पर  बिचार  करेगी  ;

 क्या  सरकार  ने  ही  प्रीमियम  के  भूगतान  पर  ब्याज  माफ  करने  अथवा  समाप्त

 करने  की  वांछनीयता  ae  भी  विचार  किया  है  ;  और

 यदि  at  इसके
 कया

 कारण
 है

 ?

 an  और  पुनर्वास  मंत्री  (at  रघुनाथ  :  कुछ  एलाटियों  न  किश्तों

 के  भुगतान  में  चूक  की

 से  चूंकि  प्लाटों  का  अलाटमेंट  अजन  और  विकास  की  वास्तविक  लागत  के

 आधार  पर  किया  गया  हैं  अतः  किस्तों  की  रकम  में  कमी  करने  की  कोई  गुंजाइश  नहीं

 चितरंजन  पाक  में  भूतपूर्व  पूर्वी  पाकिस्तान  बंगला  से  आए  विस्थापित  व्यक्तियों

 को  1966  और  1967  में  जारी  किए  गए  प्रेस  नोटों  में  उल्लिखित  शर्तों

 तथा  प्रतिबन्धों  के  अनुसार  प्लाट  एलाट  किए  गए  प्रीमियम  के  किस्तों  में  भूगतान  करने

 की  स्थित  में  ब्याज  की  अदायगी  का  शामिल  किया  जाना  है  ।

 चितरंजन  नई  दिल्‍ली  में  बाजारों  का  निर्माण

 9964.
 श्री  चन्द्रिका  प्रसाद  कया  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  gar  करेंगे

 दल्ली acc | क्या  चितरंजन  नई  में  बाजारों  लिए  निर्धारित  की  गई  भूमि
 में  सरकार  ने  दुकाने  बनाना  आर  कर  दिया
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 yy,  at -  — रकार 3  और  विलम्ब  किये  बिना  स्थानीय  प्रशासन  और

 ae  परामर्श  करने  अथवा  उनके
 क

 fi न्माण  की

 तथा  3  aie  राहत  उपायों  और  आर्थिक  पुनर्वास
 ए  me  को  किराये

 पर  al
 i¢  करने  पर  विचार  किया  है  ;  और  द

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ह  ?

 श्रम  और  मंत्री  रघुनाथ  eel)  ,  walt

 और  चित्तरंजन  पाक  के  नक्शे  में  4  स्थलों  को  ब्या यार  तथा  बाज  15,  केन्द्रों

 लिए  निश्चित  किया  गया  काफी  संख्या  में  मकानों  के  बन  जाने  पर  इन  रों  स्थलों

 को  नीलाम  करने  की  निर्णय  et Ol four  गया  था  ।  मद्यप  मकान  बनाने  की  प्रगति  त  धीमी

 है  पर
 तु  कुछ  लोगों

 ने  पहले  ही  इस  कालोनी  में  रहना  शुरू  कर  दिया  हैं  अत
 इन  चार स्थल  में  से  एक  स्थल  को  बाजार  तथा  दुकान  केन्द्र  ,  के  faata  के  लिए  दिल्‍ली  नग  t  निगम

 को  earratea  करने  का  निगम  किया  गया  दिल्‍ली  नगर  निगम  से  हमारे  उक्त  प्रस्ताव

 उत्तर  की  प्रतिक्षा  की  जा  रही  है  ।

 कोयला  खा नों मसें a  उपदान  योजना

 9965.
 बताने  की  कृपा  करेंगे थ्री  प्रसन्न भाई

 मि
 क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह

 कि  उप
 लगनी

 ।  के  बारे ऐं  कानून  बनने  से  पहले  किन  कोमल  1
 खाल

 मालिकों  अथवाਂ

 उनके  मेंने  जग  एजेंटों  ने  उपदान  रोज  ना  की  स्वीकार  लिया  था  ?

 शस  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  Bq-Hai  (afi  जो०  :  सूचना  |  एकत्र  की  जा

 रही
 q  Q4\-Fya  सभा  की  AW  पर  दी

 जाएगी
 ि

 a  लिये

 san

 दवारा  भारत  के  बैंको ंसें  जसा  राशियों  पर  आयकर  की  दर  में  कमी  करन

 अनुरोध

 99  66.
 at

 aaa  किशोर  कया  बिदेश  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा क  कि

 अफ्रीकी  तथा  अन्य  देशों  में  स्थित  भारतीय
 दूतावासों

 ने
 न  सरकार  से  हाल

 ही  किया है  कि  भारत-मूलक  विदेशियों  द्वारा  भारते  के  बैकों  जमा  राशियों

 पर  Ta  की  दर  में  कमी  की  जाये  ह

 afe  हां  तो  ae  प्रस्तावों  पर  सर्कार  की  क्या  प्र  कऋषा है है  और

 इस  बारे  में  अन्तिम  faa  कब  तक  कर  लिया  लगा /

 विदेश  झ्  लय  में  राज्य  मंत्री

 ह

 पाल
 fag)  2

 जी  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठत े'  ्

 र
 टू
 संघ  कें  एशिया  तथा  सुद्ुरपूवं  क  देशो  संबंधी  अधिक  आयोग  में  बंगलांदे  थ

 गे  हसिल

 किया  जानां
 ह

 996  कि
 भोगे

 झा  क्या  बिदेश  मंत्री  यहं  बताने  की
 कपा

 क

 कपा  थक  आयोग  की
 रमी राष्ट्र ae

 के  एशिया  dar  area
 के  देशों  सम्बन्धी

 a
 my

 अभी  हाले  की
 मं

 उकते  आयोग  में  बंगले बगली  देश  कों  शामिल  करने  के  लिए  सरकार
 ने  प्रयास  किया
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 ery Gal  ब्य
 कानपुर  टतः ्य  TSH  और यदि  तो  तत् सं

 इस  प्रस्ताव  के  बार  में  अन्य  एशियाई  देशों  का  क्यों  आम  wa  है  ?

 विदेश  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (ai  सुरेन्द्र  पाल  संयुक्त  राष्ट्र  आधिक

 एवं  सामाजिक  परिषद  ने  न्यूयॉर्क  में  सम्पन्न  अपने  54  अधिवेशन  में  मान्य  कार्यविधि  के

 अनुसार  एशिया  तथा  सुदूरपूे  आर्थिक  आयोग  में  बंगला  देश  के  प्रवेश  पर  विचार  किया ।

 यद्यपि  भारत  इत  परिषद  का  सदस्य  नहीं  फिर  भी  इस  बारे  में  सकारात्मक  निर्णय

 प्राप्त  कराने  भारत  ने  arg  मित्र  देशों  के  साथ  सहयोग  किया ।

 इजाफे  में  देश  के  प्रवेश  के  लिए  मंगोलिया  ने  एक  प्रस्ताव  का  प्रारूप

 प्रस्तुत  किया  ari  अनेक  प्रतिनिधि  मंडलों  ने  इसका  anda  feats

 ars  विपक्ष  एक इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  तथा  इसके  पक्ष  21

 मत  पडा  ।  पांच  बुरंडी  तथा  ने  मतदान  में  हिस्सा

 vel  लिया  ॥

 चीन  तथा  पाकिस्तान  को  छोड़कर  सभी  एशियाई  देश  इकाफे  में  बंगला  देश  के  प्रवेश

 के  पक्ष  में

 राज्य  सरकार  कर्मचारियों  द्वारा  अपनी  मांग  पूरी  करवाने  के  लिए  प्रदर्शन

 9968.  श्रीमती  सावित्री  sata

 डा०  हरि  प्रसाद  शर्मा  :

 क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 ~  oy.
 क्या  18  राज्यों  और  संघों  समय  क्षेत्रों  [  )  सरकार  कर्मचारियों  ने  18  अप्रैलਂ

 1973  को  संसद  भवन  के  सामने  प्रदर्शन  किया  था  और  आवश्यकता  पर  आधारित  न्यूनतम f~.
 मजूरी  और  सेवा  सुरक्षा  तथा  केन्द्रीय  सरकार  के  क्यों  के  समान  aaa  तथा

 लब्धियों  की  मांग  की  थी  ;

 यदि  तो  उनकी  मांगों  का  सारांश  क्या  और

 इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्रालय  a  उप-मंत्री  जी०  बॉकटस्वामी )  19-4-73  को

 समाचार  पत्र  म  प्रकाशित  रिपोर्ट  के  18  राज्यों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  से  राज्य

 सरकार  के  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों  ने  आवश्यकता  पर  आधारित
 न्यूनतम  वेतन  की  मांग

 के  लिए  18  1973  को  बोट  क्लब  प्र  एक रेली  आयोजित  की  ।

 समाचार  पत्र  की  स्पोर्ट  के  याचिका  में  की  गई  मांगों  में  जीवनਂ  निर्वाह

 मूल्य  सूचकांक  मे  हुई  वृद्धि  का पूर्ण  15  वें  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  द्वारा  निर्धारित

 किए  गए  मानकों  के  अनुसार  आवश्यकता  पर  आधारित  न्यूनतम  8.  33  प्रतिशत  के

 न्यूनतम  बोनस  की  अनुच्छेद  310  और  311(2)  अन्तर्गत  बरखास्तगी  के
 अधिकारों  को  रद  पूर्ण  टेड  यूनियन  अधिकारों  की  अत्याचार  को  समाप्त  करने ्
 और  संविधान  के  अधिकारों  के  अस्तगत  बरखास्त

 '
 हुए  कर्मचारियों  की

 ay  मांगे  सम्मिलित  ज्ञापन  ने  कछ »  राज्य  सरकारों  आदेशों  को  रद्द  करना  चाहा

 है  जिन्होंने  सेवा  निवृत्ति  की  ara  को  निरंकुशता  से  कम  करके  58  से  55  वर्ष  कर
 दिया

 है  ।
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 उत्तर 20  1895  )

 यह  राज्य  सरकारों  का
 काय  है  कि  वे  अपने  कर्मचारियों  के  वेतन  मानों  और  सेवा

 की  नप
 शर्तो

 को
 विनियमित  करे  जहां  तक  संघ

 शासित
 क्षेत्रों  के

 कोंचा  रियों
 का  सम्बन्ध

 तीसर  वेतन  आयोग  ने  उनके  वेतन  मानों  और  सेवा  की  wer  शर्तों  के  are  में  सिफारिश

 का है  ।  सरकार  इन  सिफारिशों  की  जांच  कर  रही  है  ।

 अफ्रीका-एशियाई  एकता  और  अखिल  भारतीय  शान्ति  परिषद  के  निमंत्रण  पर  विदेशो  प्रतिनिधिमंडलों

 क्  भारत  शाला

 9969  क्या  विदेश  मंत्री
 us  बताने  की  कपा  करेंगे  कि श्री  उच्च  QHo  पटल

 vat  हाल  ही  में  अनेक  प्रतिनिधि  मंडलों  फतह  और  वियतनाम  से  राष्ट्रीय

 मुक्त  मोचें  ने  अफ्रीकी-एशियाई  एकता  और  अखिल  भारतीय  शान्ति  परिषद  के

 निमन्त्रण
 पर

 भारत  की
 यात्रा

 की

 क्या  सरकार  ने  इस  प्रतिनिधि  मण्डल  को  वित्तीय  सहायता  दी  है  और  था  उन  के
 स्वागत  सत्कार  और  यात्रा  व्यय  वहन  किए  और

 —
 इसका  ब्यौरा  क्या

 है
 और  सरकार  ने  इस  व्यय  को  m4  था  के  अधीन  वहन

 किया

 e ta दिदेश  मंत्रालय  में  राज्य  सत्र  सुरेन्द्रपाल  जी  att

 और  सरकार
 दुबारा  कोई  वित्तीय

 सहायता  नहीं
 दी  गई  ,।  फिर  भी  कुछ

 मामलों
 '

 में  जहां  विदेशी  अतिथि  के  स्तर  ate  महत्व  को  देखते  हुए  स्थानीय  आतिथ्य
 उचित

 समझा  वहां  ग्रह  सहायता  दी  गई  ।  इस  प्रकार  के  विशिष्ट
 विदेशी  अतिथियों

 के  बारे

 में  अन्तर्राष्ट्रीय  रिवाज  और  शिष्टाचार  के
 अनुसार

 इस  प्रकार  किये  गये  ad  के  ब्योरे

 शित न नहीं  किए  जाते  और  ऐसा  करना  जनहित  में  नहीं  है  ।

 अफ्र शि याई  एकता  सम्मेलन  ale  अखिल  भारतीय  शाति  परिषद  के  पदाधिकारियों  को  निःशङ्क

 विमान  टिकट

 9970.  श्री  एच  Qo  पटेल  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  wen  कि

 3
 क्या  सरकार  ने  अनेक  अवसरों  पर  अफ्रेशियाई  एकता  सम्मेलन  और  अखिल  भारतीय

 शांति  परिषद  के  पदाधिकारियों  को  निःशुल्क  विमान  टिकट  दिए  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  है  और
 सार्वजनिक

 कोष  को  हानि  पहुंचाकर  इन

 संगठनों  के  ने  ताओं  को  ऐसी  सुविधाएं  किस  आधारित  दी  गई  है ं;  और

 उन  पदाधिकारियों  नाम  क्या  है  जिन्हें  अब  तक  निःशुल्क  टिकट  दिए  गए

 सरकार  न विदेश  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्नी  सुरेन्द्र  पाल  fag) :  और

 अफ्रीकी-एशियाई  एकता  सम्मेलन  तथा  अखिल  भारतीय  शांति  परिषद  पदाधिकारियों  को

 कोई  निःशुल्क  विमान  टिकट  नहीं  दिया  i  हालांकि  सरकार  ने  कुछ  प्रमुख  राजनीतिक  व्यक्तियों

 को
 जिनमें  संसद

 सदस्य
 भी  शामिल  अंतर्राष्ट्रीय  यात्रा  के  लिए  कुछ  सहायता  दी  थी  जिससे

 वे  अंतर्राष्ट्रीय  सम्मेलन  का  लाभ  उठाएं  तथा  भारत  का
 दृष्टिकोण  वस्तुत

 करें
 ।

 कामों  का  उल्लेख
 .  हित  में  नहीं है
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 Written  Ans  wers W¥Xlos  Vaisakha  20,  1895  (Saka)

 राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निर्गम  की  भाव  सेनिक  अधिकारियों  का  वेतन  fanaa  करने के  बारे  में

 as

 . 9971.  श्री  माया वन  कया  इस्पात  और  खान  मंत्री  ag  बताने  की  कंपा  करेंगे  कि

 क्या  सेवा  मुक्त  किए  गए  आपातकालीन  कमीशन  प्राप्त  अधिकारियों  और  अल्प
 सेवा  कमि  शन  समाप्त  अधिकारियों  की  सिविल  पदो  पर  नियुक्ति  के  अवसेर  पर  उनके  वेतन

 ह नियत  कर  ते  समय  उनकी  सैनिक  सेवा  पर  भी  विचार  करने  के  सम्बन्ध  में  सरकार्र  ||  अनुदेश
 संबंध  मन्त्रालय  ने  राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  की  जानकारी  में  लाए  है  और  उसके  द्वारा
 उनका  कडाई  से  पालन  किया  जा  रहा

 क्या

 यदि  तो  राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  दूबारा  उनका  पालन  a  करने  का
 कारण  और

 सरकारी  उपक्रमों  दूबारा  उक्त  अन च्  थि
 देशों  के  तुरन्त  अनुपालन  क  लिए  सर्कार  किन

 उपायों  पर  विचार  करं  रही  हैं  ?

 इस्पात  ओर  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  gata  :  a
 (%  प्रश्न  नही  उठता  |

 ऊपर  भाग
 के

 उत्तर
 को

 देखते  हुए  जहां  तक  राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  लि०  का
 सम्बन्ध  है  कोई  विशेष  कदम  उठाने  का

 विचार  नहीं  है  ।

 qa  सिलैण्डरों  के  लिय  आयात  area

 9972.0
 श्री  नरेन्द्र  कुमार  सिंधी  :

 क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 क

 इस  समय  नाइट्रोजन  और  असेटीलीन  स्लिण्डरों  के  tad  कुल  कितने

 मूल्य  के  आयात  लाइसेन्स  बकाया

 Ta |  थ  Ne  |  ba
 '

 क्या  कठिनाइयां वे  किस  अवधि  के  लिये  बकाया  पड़े  है  उनके  ow

 अनुभव  को  जा  रही  और

 क्या  यें  वस्तुयें  उन  देशों  से  उपलब्ध  की  जायेगी ,  रुपये  का  भुगतान
 = ha

 जा  सकतीं  है  और  यदि  तो  oF  ९  अन्य  साधनों  से  प्राप्त  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही

 की  जा  रही  है  और  इनका  आयात  कब  तक  किया  ?

 उद्योग  मंत्री  टी०  go  :  और  गय  सिलेंडरों  का  आयात

 करने  के  लिए  जारी  किए  गए  बकाया  आयत  लाइसेंसों  का  कुल  मूल्य  बनाता  और  किस  अवधि

 के
 लिए

 ये
 बंकांथा  qs  है  ag  बताना  संभव  नहीं  है  ।  किन्तु  आक्सीजन

 .  और  एसीटीलीन  का

 आयात  करने  के  लिए  जारी  किए  गए  लाइसेंसों  का  मूल्य  और  पार्टियों  की  संख्या
 नीचे

 दीਂ  जाती

 कश

 अवधि  लाइसेंस  का  क  मूल्य  पार्टियों
 hy  संख्या

 ——

 ag  1972  चि  e  34,12,617  ada  7

 अ  दि सी
 10a°72 २

 1,87,86;720
 रुपये

 ये
 a

 ले  fe  छ  आयोजकों वस्तुएं  निसंदेह  स्प या  भुगतान  धाल  देशों  से  उपलब्ध  हू
 ने  अभ्यावेदन  दिया  है  कि  रुपया  भुगतान  वाले  देशीं  से  सिलेन्डर  प्रप्त  करने  में  उनको
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 em |
 नाइयों  ह  रहीं  है  और  अपने  कथन  की  afee  में  इन  देशों  के  खेद  पत्न  प्रस्तुत  किए

 इसलिए  उन्होंनें  अनुरोध  किया  है  कि  उन्हें  गैर  रुपया  स्त्रोतों  से  सिलेंडरों  का  aria  करने

 की  अनुमति  दी  sri  यह  निर्णय  किया  गया है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  भारत  पास

 एण्ड  कम्प्रेसर  जिसे  एच०  पी०  मैस  सिलेंडरों  का  निर्माण  करने  के

 लिए  एक  परियोजना  स्थापति  करने  का  काम  सौंपा  गया  है  ।  वास्तविक  उपभोक्ताओं  को

 सप्लाई  करने  के  लिए  जापान  से  1973  के  दौरान  फिलहाल  30,000  aa  सिलेंडरों

 का  आयत  इन  सिलेंडरों  की  डिलीवंरी  कुछ  महीनों  से  qe  होने  की  आश  है  ।

 सरकारो  तथा  क्षेत्रों  में  aa  सिलैण्डरों  का  निमंत्रण

 9973.
 भी

 नरंद्रकमार  सांघी  क्या  भारों  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करा

 कं

 क्या  सरकार  ने  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  आक्सीजन  तथा  एसीटीलीन  के  सिलैण्डरों

 के  निर्माण  की  अनुमति  नहीं  दी  है  क्यों  कि  इनका  उत्पादन  केवल  सरकारी  क्षेत्र  के  लिये

 ही  आरक्षित

 (@)  यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  में  ऐसे  कितने  सिलैण्डरों  का  निर्माण  हुआ  और  उत्पादन

 की  वर्तमान  दर  देश  में  बढ  रहीं  आवश्यकताओं  की  पूरा  करने  में  fet  हद  तके  ana  हूुई
 है

 .
 ?

 क्या  तुरन्त  आवश्यकता  को  ger  करने  के  लिये  सरकार  को  इन  दी  प्रकार  के

 सिलैण्डरों  का  आयात  करना  पड़ा  और  उक्त  अवधि  में  इनके  आयात  पर  कुल  कितनी  विदेशी

 मुंद्रा  व्यय  की  और

 (4)  क्या  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  ga  सिलैण्डरों  के  उत्पादन  की  अनुमति  देने  का  सरकार

 का  विचार  है  ताकि  सरकारी  aa  में  हो  रहे  उत्पादन  को  सके

 और  afe  तो  इस  बारे  में  कब  तक  निक्षेप  ले  लिया  जायेगा ?

 भारी  उद्योग  मंत्री  ह  ए०  :  चूकि  आवंसीजन  तथा  एसीटिंलीन  सिलैण्डरों
 का  निर्माण  करने  के  लिये  सरकारी  क्षेत्र  में  पर्याप्त  क्षमता  की  अयोजन  गई  इसलिये

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  और  अधिक  क्षमता  उत्पन्न  करने  की  अब  कोई
 गुंजाईश

 नहीं  है  |

 तथा  इन  सिलैण्डरों  निर्माण  शुरू  नहीं  हुआ  है  और

 फिलहाल  देश  की  आवश्यकताएं  आयात  करेंगे  पूरीं  की  जा  रहीं  gt  आक्सीजन
 तथा  एसी टि लीन  सिलैण्डरों  के  आयात  के  पु थक  आंकडे  उपलब्ध  नहीं  है  क्योंकि  इन  वस्तुओं
 को  पुनरीक्षित  भारतीय  व्यापार  वर्गीकरण  में  अलग  से  वर्गीकरण  नहीं  किया  जाता  हैं  ।  फिर

 1970-71  से  1972-73  के  दौरान  सितम्बर  1972  तक  विभिन्न  प्रकार  के  कम्प्रेसर
 गैस  सिलिण्डरों  के  आयात  का  कुल  मूल्य  नीचे  दिया  जाता  है  :--

 1970-71  1971-72  1972-  73

 1972

 42,34,060  ह ै०  60,01,000  &o.  57,25,000  ९०
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 Written  Answers  May  10,  1973

 Non-Deposit  of  E.P.F.  by  Globe  Motors,  Delhi

 9974.  Shri  Hari  Singh  :  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Globe  Motors,  Delhi  has  not  deposited  thousands  of  rupecs  which  were

 contributed  by  its  employees  from  their  salary  towards  Provident  Fund  with  the  office  of

 Provident  Fund  Commissioner,  Delhi;

 (b)  if  so,  the  amount  yet  to  be  deposited;

 (c)  whether  there  is  great  resentment  among  the  employees  on  this  account;  and

 (d)  if  so,  the  reasons  for  not  depositing  their  provident  fund  amount  so  far,  the  action

 realised  ?
 taken  against  the  persons  found  guilty  and  the  time  by  which  the  total  amount  would  be

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  | ह

 Venkatswamy)  :  The  Provident  Fund  Authorities  have  reported  as  under

 (a)  to  (d):  The  management  of  M/s.  Globe  Motors  Ltd.,  Delhi  have  defaulted  in  the

 payment  ofemployer’s  share  of.  Provident  Fund  contributions  to  the  tune  ofabout  Rs.  20,000-
 No  dues  on  account  of  arrears  of  employees’  share  of  contributions  are  payable  by  them.

 Legal  action  by  way  of  revenue  recovery  and  prosecution  proceedings  was  initiate

 against  the  establishment  from  time  to  time  but  the  Company  got  a  Scheme  of  Arrange-
 ment  for  liquidation  of  arrears  in  instalments  approved  by  the  High  Court  of  Dethi,  which

 stayed  the  prosecution  proceedings,  The  establishment  has  paid  4  instalments  in  accordance

 with  the  Scheme  and  has  moved  the  High  Court  for  the  extension  of  period  of  payment  of

 5th  instalment  which  has  been  opposed  by  the  Employees’  Provident  Fund  Organisation.
 The  arrears  are  expected  to  be  cleared  by  the  2tst  February,  1974,  according  to  the  Scheme
 of  Arrangement.

 पट्टाधारियों  से  पीपली  क  पम्पिंग  ग्राउण्ड  भि  का  जाना

 e 9975.  श्री  दलों  सिंह  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  1969  में  जब  पीपली  कैम्पिंग  ग्राउंड  कुरक्षेत्र  में  मिलिट्री  भूमि  का

 पट्टा  हो  गया  था  तब  उसका  कब्जा  पट्टाधारी  से  ले  लिया  गया  था  परन्तु  वह  अब

 भी  क्या  उस  में  खेती  रहा

 यदि  तो  उसको  ऐसा  किस  प्राधिकार
 के

 अन्तरगत  करने  की  अनुमति  दी  गई

 क्या  सरकार  इस  भूमि  का  कुछ  भाग  इस  पट्टाधारी  को  अब  अलाट  कर  रही

 यदि  तो  किन  के  और

 क्यां  भाव  सैनिकों  की  कुछ  समिति  के  आवेदन  पत्न  इंस  भूमि के
 आबंटन

 के  लिए

 सरकार  के  पास  लम्बित  है  और
 यदि

 तो
 उनके

 निपटान  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 . कै रक्षा  मंत्री  जगजीवन राम )  &  पीपली  कैम्पिंग  ग्राउण्ड

 का  नाप  लगभग  68  एकड  है  ।  31-5-1969  तक  यह  तीन  व्यक्तियों  के  पास

 कृषि  प्रयोजन  के  लिए  पट्ट  पर  हरेक  के  पास  लगभग  22  अथवा  23  एकड  भूमि  थी
 ।

 उसके  पश्चात  पट्टे  का  TalTHTU  नहीं  किया  गया  ।  परन्तु  पट्टाधारियों  ने  सैनिक  सम्पदा

 अधिकारी  को  उसका  कब्जा  नहीं  दिया  और  करताल  के  न्यायालय  में  मुकदमा

 दायर  कर  दिया  ।  मुकदमा  खारिज  कर  दिया  पट्टाधारियों  में  से  एक  ने  अपने  अधीन

 व्यक्तियों  के  विरुद्ध भूमि  को  शान्ति पू वंक  खाली  कर  अन्य  दो
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 डि

 aoe 1895  Bn

 q F कब्जा  करने
 वालों  से

 खाली  कराना  1971  के  अधीन  न्याय

 कार  वाई
 आरम्भ  की  वे

 हरियाणा
 उच्च  न्यायालय  मू  चले

 गये  जिसने  a faa  सम्पदा

 सके कारी  द्वारा  कब्जा
 ए

 जानें  के  विरुद्ध  रोकने  का  आदेश  देने  से  मना  कर  दि  ।  उस

 झर
 12-7-72  को  एकपक्षीय  अधिकार  कर  लिया  गया  क्योंकि  पट्टाधारी  उपस्थित  न

 क्योंकि  भूमि  पर
 फसल

 खडी  थी  दोनों  फ्टूटेधारियों  को  सरकार  ने  खडी  फसल  eq

 »  लाइसेंस  दे  दिया  |  9-11-72  को  दोनो  पट्टाधारियों  से  एक  ने  उसके  अधीन

 मि  का  कब्जा  दे

 9 ह  दो  पट्टाधारियों  दूबारा  इस  प्रकार  से  खाली  की
 गई

 लगभग  45
 एकड  भूमि

 ि  ay  तथा  प्रयोजन  के  लिए  एक  सेना  यूनिट  को  सौंप  दी  गई  ।  तीसर  पट्टाधारी

 के
 अधीन  भूमि  को

 एक
 पक्षीय  कब्जा  1-2-73  को  ले  लिया  गया  परन्तु  लोकोपकार

 ।  विशेष

 '
 मामले  के  रूप  सरकार  ने  उसे  खडी  फसल  काटने  की  आ  ज्ञा दे  att

 उसके  पश्चात
 सरकार  ने  1-5-73  से  2  वर्षों

 की
 अवधि  के  लिए  लगभग  10  एकड

 जे
 में  23  एकड  भूमि  के  भूमि  उसे  टूटे  पर  दे  दी  है  ।

 (4.  कुछेक  भूतपूर्व  सेनिक  पीपली  कैम्पिंग  ares  की  पट्टे  पर  देने
 के

 के
 लिए

 आह्वान
 न  दिए  है  ।  क्योंकि  भूमि  की  आवश्यकता  हैं  और  उस  qe

 '  एक  सैनिक  यूनिट
 [  कब्जा

 अत
 :  इस  भूमि  को  कृषि  प्रयोजन  के  लिए  अब  पट्ट  पर  देने  को  प्रशन  नहीं उ
 ्

 _  ब्यानिया  इंजीनिर्यारग  वक्त  टीटागढ़  बंगाल  को  अपने  नियंत्रण
 मेल

 at

 976.  श्री  मोहम्मद  इस्माइल  क्या  भारी  उद्योग  मंत्रीਂ  पह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  ने  ब्रितानी
 नियन्त्रण  में  लेने  के  बारे  में  कोई  निर्णय

 किया  अ os

 पश्चिम  बंगाल  को  अपने

 यदि  तो  तत्संबंधी  रुप  रेखा  है  ?

 भारों
 क
 ग  मंत्री  टी०  पु  :

 जी
 नहीं  ।

 हीਂ  नहीं  उठता

 बैपटिस्ट  fara  कलकत्ता  1  बन्द  हो  जाना

 क्या  थ्य्स  और 9977.  श्री  मोहम्मद  इस्माइल  afa  यह  बताने  की  कृप  करेंगे

 कि

 सरकार  को  पता  है  कि
 कलकत्ता

 स्थिति
 af  मिशन  प्रेस  जो  कलकत्ता क्या

 ्
 =

 il
 24  भाष  पं

 बाला
 सब  से  बडा  प्रैस

 प्रबन्धकों
 a4

 ne
 ,  1972  से  बन्द  कर  दिया

 wi प्रैस  को  पुनः  खोलने  के  लिय  सरकार  स  बीच  क्या  कार्यवाही  की  है

 और

 उसका  क्या  परिणाम  निकला  है  ?
 (

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  S4-F  (ait  ०  बकटस्वामी )  :
 "
 (#)  पश्चिम

 बंगाल  सरका  जो  * ava  द्वार  उपलब्ध  कराई  गई  सूचना  क

 न  13
 अनुसार  दि  ब  fraca  मि  1972  से  we  पडा  है  ।  राज्य
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 प्रयास  करता  रहा  है  । श्रम  निदेशालय  का  समझौता  तंत्र  इस  प्रेत  को  पुनः  खुलवाने  क

 राज्य  औद्योगिक  acy  तंत्र  दवारा  किए  गये  प्रयासों  के  असफल  होने  की  सूचना

 दी  गई  हैं  ।

 चोरी  अहमदपुर  केा  बन्द  होना

 कृपा  करेंगे  कि  : 9978.  श्री  गदाधर  साहा  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बतानें  की

 चीनी  जो क्या  उन्हें  पश्चिम  बंगाल  के  विभूति  जिले  में  अहमदपुर  स्थित

 केन्द्रीय  प्रामलता  से  स्थापित  की  गई  के  बन्द  होने  के  बारे  में  जानकारी
 है

 जिसके  परिणाम

 स्वरूप  बडी  संख्या  में  कमंचारी  और  उनके  परिवार  प्रभावित  हुये  यदि  at  मिलके

 बन्द  होने  के  परिणामस्वरूप  कितने  कर्मचारियों  अपनी  नौकरियों  से  हाथ  धोना  पडा

 और

 क्या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  निश्चित  निर्णय  कर  लिया  है  अथवा  इस  मिल

 को  44.0  खोलने  और  बेरोजग/र  कर्मचारियों  को  रोजगार  देने  हेतु  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को

 एक  निश्चित  कार्यक्रम  अपनाने  का  परामर्श  दिया  है  ?

 aa  और  qaata  मंत्रालय मे  उपमंत्री  (at  जी०  :  और  (@)  सूचना

 प्राप्त  की  at  रही  है  ।

 नेपाल  में  भारत  से  ama  के  लिए  परिजनों के  वितरण  पर  नियंत्रण

 9979.  डा०  हरिप्रसाद  फार्मा :

 शी  मूल  चन्द  डागा  :

 क्या  ~“ faazr  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 fr क्या  नेपाल  में  भारत  से  आया  TAT  रत  विभिन्न  किस्मों  की  वस्तुओं  के  लिये  परमिटों ७

 का  वितरण  करने  का  काम  अपने  हाथ  में  लेने  के  लिये  नेपाल  सरकार  ने  अभी  हाल  में

 नपाल  स्थित  भारती  दूतावास  से  मांग  की  और

 यदि  तो  उस  सरकार  ने  अपनी  मांग  के  संगठन  में  कया  कारण  दिये  है  ?

 बिदेश  मंत्रालय मं  राज्य  मंत्री  (a  सुरक्षा  पाल  और  उन  भार

 तीय  वस्तुओं  की  नेपाल  को  जिनकी  भारत  में  स्वयम  कमी  कोटा  पद्धति  पर  fafa-

 अमित  की  जाती  है  ।  इनमें  से  अधिकांश  कोटे  नेपाल  की  महामहिम  सरकार  के  व्ययन  पर

 कुछ  मदों  का  थोडा  प्रतिशत  भारत  के  काठमांडू  दवारा  उन  लोगों  को  दिया

 जाता  है  जो  राजदूतावास  के  पास  सीधे  आवेदन  करते

 नेपाल  की  महामहिम  सरकार  ने  अनुरोध  किया  है  कि  समस्त  कोटा  की  आपूर्ति

 उनके  माध्यम  से  ही  होनी  चाहिए  ।  नेपाल  की  महामहिम  सरकार  के  अनुसार  ag  नेपाल

 की  adara  विकास  ऑवंश्यकंताओं  के  अनुकूल  होग

 इस  मामले  पर  महामहिम  सरकार  से  विलंब  बातचीत  shit
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 लिखित  उत्तर 10  1973

 मेसर्स  इंडियन  कापर  चाइना  कल  एण्ड  आयरन  और  माइन्स सें  ठेकेदारों  के  श्रमिकों

 पर  कमंचारो  भविष्य  निधि  1952  लागू  करना

 9930.  श्री  मुहम्मद  जमीलरंहमान  :
 क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात॑  की  जानकारी  हैं  कि  मेसर्स  इण्डियन  कापर  कारपोरेशन

 जिला  सिंह  भूमि  और  चाइना  क्ले  माइन्स  एण्ड  आयोजन  और  माइन्स

 में  काम  पर  लगे  ठेकेदारों  के  श्रमिकों  को  कर्मचारी  भविष्य  1952  के  अंतगर्त  नहीं
 लाया  गया  और

 क्या  जुग  जमशेदपुर  मं  और  इसके  आसपास  कई  इंजीनियरिंग  स्थानों  को

 भली  भांति  तथा  पिछली  तिथि  से  कमेंट्री  भविष्य  निधि  के  अंतगर्त  नहीं  लाया  गया  और

 यदि  तो  कर्मचारी  भविष्य  fafa  को  उस  तिथि  जब  से  इसे  वसूल  किया  जाता

 उन  संस्थानों  पर  पुनः  लागू  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जी०  वेंकटस्वामी )  भविष्य  निधि  प्राधिकारियों

 निम्न  प्रकार  सूचित  किया  है  :-

 ्य धम सस  इंडियन  कापर  कार्पोरेशन  लि०  नाम  अब  हिन्दुस्तान  कापी  लि०

 हु  )  के  at  ठेकेदारों  के  प्रतिष्ठानों  में  से  दो  कर्मचारी  भविष्य  निधि  और  परिवार

 पेंशन  fafa  अधिनियम  /  योजना  के  अंतगर्त  आते  है  और  विकी  के  सात  प्रतिष्ठानों  के

 सीमा  क्षेत्र  की  जांच  की  जा  रही  है  ।  अंतगर्त  लाने  योग्य  13  लाइनों  कले  खानें  और  21

 लौह  अयस्क  खानें  कर्मचारी  भविष्य  निधि  और  परिवार  पेंशन  निधि  1952  और

 योजना  की  सीमा  में  लाल  गई  है  ।  सभी  पात्र  कर्मचारियों  को  कर्मचारी  भविष्य  निधि  के

 सदस्यों के  रूप  में  नामांकित  feat  गया  है  ।

 जाने जुलाई  जमशेदपुर  में  और  उसके  आसपास  के  अन्तर्गत  लाये

 52  इंजीनियरी  प्रतिष्ठानों  मं  से  44  को  भविष्य  fafa  और  परिवार  पेंशन  निधि  अधिनियम

 1952  की  सीमा  में  नियत  तिथियों  से  लाये  गये  है  ।  अन्य  8  मामलों  जिनमें  नियोजक

 रिकार्ड  पेश  करने  में  असमर्थ  अन्तिम  रूप  से  अधिनियम  और  योजना  के  अन्तरगत  लाया

 गया  है  ।  इन  मामलों  के  शिष्य  ही  अन्तिम  रूप  दिये  जाने  की  संभावना  हैं  ।

 Duty  roster  and  select  list  fox  promotion  of  §.C.  and  S.T.  Regional
 nspectors  in  E.P.F.O.

 9981.  Shri  Shiv  Kumar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation
 be  pleased  to  state

 (a)  the  name  and  designation-wise  particulars  of  the  prescribed  roster  and  select  list

 prepared  in  compliance  with  the  instructions  of  the  Ministry  of  Home  Affairs  for  promotion
 of  the  officers  belonging  to  Scheduled  Classes  to  the  posts  of  Regional  Inspectors;  Grade  I
 and  Grade  II  in  the  Employees  Provident  Fund  Organisation;

 (b)  the  number  of  such  inspectors  belonging  to  Scheduled  Classes  as  have  been  _con-
 firmed  under  reservation  in,confirmation  and  as  have  been  given  opportunities  of  officiating
 promotion  in  higher  posts  in  com
 indicating  the  names  and  particulars  thereof;  and

 pliance  with  the  orders  of
 the  Ministry  of  home  Affairs

 (c)  the  names  of  the  inspectors  belonging  to  Scheduled  Classes  who  have  been  given
 benefit  of  reservation  in  seniority  in  compliance  with  the  latest  orders  of  the  Ministry  of  Home
 Affairs  indicating  the  particulars  thereof?
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 The  Deputy  Minister  in  the  ministry  of  Labour  and  Rehabilitation  (ShriG  ,

 Venkatswamy):  (a)  to  (c)  The  information  is  being  collected  by  the  Provident  Fund

 authorities.  | हु  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha  in  due  cour  De ce

 Large  Deposits  of  Uranium  in  Chamoli  District,  U.P.

 9982.  Shri  Nathu  Ram  Ahirwar 2
 Shri  Shiv  Kumar

 Shastri:

 Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  largest  deposits  of  uranium  in  the  world  have  been  found  in  Pokhari  Re-

 gion  of  district  Chamoli,  Uttar  Pradesh;

 (b)  ifso,  the  acreage  of  the  area  in  which  it  has  been  found  and  the  names  of  the  village
 and coming  under  it;

 (c)  whether  any  scheme  has  been  formulated  in  regard  to  its  mining  and  ifso,  the  salient
 features  thereof?

 The  Deputy  Minister  in  the  ministry  of  Steel  and  mines  (Shri  Sukhdev  Prasad):
 (a)  &  (b)  Small  occurrences  of  uranium  have  been  found  to  occur  around  Pokhari  at  a  num-

 ber  of  places  such  as  Tunji,  Deothan,  Gwinalakhal  and  Khetarpal  in  Chamoli  district
 Garhwal),  but  so  far  no  economically  workable  uranium  lode  has  been  found.

 (c)  Drilling  is  continuing  in  the  area  in  an  effort  to  explore  for  possible  occurrence  of

 large  and  workable  concentrations  of  uranium  in  the  shear  zones.  It:  willtake  some  time
 before  a  clear  picture  of  mineralization  becomes  avaliable  from  the  current  exploration
 effort.

 aa  अल डक्ट  इं  दारा  बकाया  राशि  का  भुगतान

 9983.  श्री  महा दीपक  fag  aaa  :  कया  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  ८ह  बताने  कीਂ  कपा  करेंगे  कि  5

 क्यो  मैसर्स  आल डक्ट  सिकन्दरा बाद  को  श्रम  विभाग  दवारा  हाल  हीਂ  में  fear

 गया  है  कि  वहू  बकाया  राशि  का  भुगतान  कर  दे  ;

 यदि  तो  क्य  उक्त  राशि  वसूल  कर  ली  गई  है  ;  और

 यदि  तों  प्रशासन  विचार  उक्त  फार्म  के  विरुध्द  मुकदमा  दायर

 करने  का  ?

 चु क्षम  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जी०  :  से  |  /  अपेक्षित  सुचना

 एकत्र  की  जा  रही  है  और  यथा-समय  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 मे  सस  waste  सीकरी  नाबाद  द्वारा  न्यायिक  कानू नों
 का  पालन  न  करना

 9984.  श्री  कार  लाल  बैरवा  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  मैसर्स  अ।अलडक्ट

 बाद  दवारा  श्रमिक  काननी  का  पालन  न  करने  के  बार  में  7  1972  के  अतारांकित  प्रश्न संख्या

 3515  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मुझसे  आल डक्ट  सिकन्दरा बाद  दुबारा  श्रमिक  क़ानूनों  का  पालन  न  करने  के

 बारे  में  श्रम  हैदराबाद  का  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  गया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हूँ  ;  और

 इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?
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 20  1895.  )  लिखित  उत्तर

 श्री  और  पुनर्वास  मंत्रालय मे  उपमंत्री  जी०  बे कट स्वामी )  जी  नही ं।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  |

 विदेशों  से  भारत  लौटे  व्यक्तियों  को  गुजरात में में  बसाने  के  लिये  धन  का  आबंटन

 985.  श्री  बे कारिया
 :

 श्री  अरविन्द  एस०  पटल

 क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  के  ad  गुजरात  को  विदेशों  से  भारत  लौट  व्यक्तियों  को  बसाने

 के  लिए  कुल  कितनी  राशि  मंजूर  की  गई  है  ;

 और यह  राशि  किन  पुनर्वास  कार्यक्रम  पर  व्यय  की की  गई  है  ;

 ये  व्यक्ति  किन-किन  देशों  से  भारत  आये

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री
 रघुनाथ  :  (4) )  कुल  राशि  3,  42  लाख  रुपये  है  ।  वीं-वार

 विभाजन  नीचे  दिया  गया है  :--

 रुपयों  में  )

 1970-71  द  1,18

 4971-72  ह  2.19

 1972-73  द  0.05

 ee  ne  ty  oe  SN  eS  A  re  SE

 योग  क  3.42

 re

 और  (7)  बर्मा  सें
 आए

 प्रत्या वासियों  को  ब्यापार/व्यवसाय  ऋण  मंजूर  करें  कें

 पन
 देने

 के  लिए  3,  00  लाख  रुपये  दिए
 गए

 थे  ।  बर्मा से  आए  प्रत्या वासियों  को
 राहत  |  सुविधाओं

 की  व्यवस्था

 पर  राज्य  सरकार  द्वारा  किए  गए  खर्चें  कीਂ  प्रतिपूर्ति  के  रूप  2,  000  रु०
 दिए  गए  थे  ।

 मोजा  बिक  से  आए  प्रत्याशी  सीटों  में  से  यतीमों  तथा  अलग व्यक्तियों  जो  दयनीय  स्थिति

 में  भरण-पोषण  भत्ते  पर  राज्य  सरकार  किए  गए  खच  के  40,000  to  आंशिक  प्रति  पूति

 के  रूप  में  दिए  गए  थे  ।

 इण्डियन  टयूब  कम्पनी  लिमिट  द्वारा  अपने  नंदा  को  भरी  गई  राशि

 9986.  श्री  ज्योतिष  बसु  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1968-69  से  1971-72  तक  इण्डियन  ट्यूब  कम्पनी  fatto,  कलकत्ता  की  वर्षवार  प्रदान

 पूजी  कितनी-कितनी  थी ;

 इन  वर्षा  में  प्रत्येक
 ad  उक्त  कम्पनी  द्वारा  कितने  प्रतिशत  लाभांश  की  घोषणा  की  गंई

 )
 (7  /  लाभांश  के  रूप  उसने  प्रत्येक  ad  कितनी  मुद्रा  अपने  देश  में  भेजी  पर

 और

 क्या 1
 960-70  &  बा सदस्य  LY  [  न्यू  इस  क  नी  का  टता  जा  रहा  है  ओर  लाभांश

 क  रूप  में  भेजी  जाने  वाली  राशि  लगातार  बढ़ती  जा  र  ही  है  ८  र  ai  देह  इसके  क्या  कारण  है
 ?
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 सारों  उद्योग  मंत्री  eto  ए०  से  अपेक्षित  जानकारी नीचे  दी  जाती  है

 qq  चकता  पंजी  लाभांश
 q

 ड्  स्टरलिंग
 पावा प्रति  न्  में  प्रेषित

 राशि

 ao  पौंडਂ

 1-1-68 से  31-12-68  तक  7,95,48,020  8  प्रतिशत  106,244

 1-1-69 से  31-12-69  तक  7,95,48,220  10  प्रतिशत  156,374

 1-1-70 से  31-3-71  तक  *  7.0  95,  48,  830  20  प्रतिशतਂ  286,228

 1971-72  *  ?  7,95,48,830  16  प्रतिशत  182,927

 नके  शयर

 होल्ड  रो  मत

 Qin» “Nt eae T  और

 लायन्स  लि०

 Yo  के०  द्वारा

 G4  कुछ  आय -
 कर  देयताओं

 के  समंजन  के

 पश्चात्‌ ) (स )
 —

 हा  ।  आयात  लें  कमी  विभिन्‍न  कारणों  जसे  कच्चे  माल  की  गल्वानाइज्ड  ट्यूबों
 के  बारे  में  कंपनी  के  समक्ष  आई  कुछ  तकनीकी  संबंधी  समस्याओं  इस्पातीਂ  ट्यूबों  के  लिये  अंतर्राष्ट्रीय  मूल्यों
 में  नीचा  रुख  आदि  से

 हुई
 ।  उसी  समय  कंपनी  देश  में  अपनीਂ  बिक्री  में  वृद्ध  करने  यें  समर्थ  हो  गई  जिसके

 परिणामस्वरूप  लाभांश  में  वुद्धि  हुई  |

 दुर्गापुर  मिश्र  इस्पात  संयंत्र  क  faa  उत्पाद  का  पुनरीक्षण

 9987.  श्री  नवल  क्रियोल  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने
 दुरग  पुर

 मिश्र  इस्पात  संयंत्र  के  मिश्र  उत्पाद  के  पुनरीक्षण
 का  काम  पुरा  कर  लिया  हैं  ;

 और यदि  तो  oA  पुनरीक्षण  के  क्या  परिणाम  निकले  है

 )  पुनरीक्षण  स्मिति  की  सिफारिशों  पर  सरकार  का  wa  तक  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  से  उप-मंत्री  सुबोध  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 पुनरीक्षण  समिति  की  सिफारिशें  vite  ही  प्राप्त  हो  जाने  की  संभावना  है  और  सरकार  उन
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 10  1973  अविलम्बनीय  लोक-महत्व  के

 विषय  को  ओर  ध्यान  दालान

 भारत  ओर  आदत  के  बीच  व्य  पार

 goss.
 श्री  देवेंद्र  सिंह  गरचा  :  क्यां  विदेश  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  भारत  ने  चीन  के  साथ  व्यापार  चालू  करने  पेशकश  की  हैं  |.  और

 यदि  तो  पीकिंग  से  इस  बार  में  कश  उत्तर  प्राप्त  हुआ  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  gees  पाल  :  और  सरकार  ने  चीन  के  साथ

 संबंधों  को  सामान्य  बनाने  दिशा  में  उससे  व्शपार  संबंधों  के  नवीकरण  के  लिए  बराबर  इच्छा  व्यक्त

 ढ की है द  fea  चीन  की  अब  तक  इस  पर  कोई  प्रतिक्रिया  नहीं  हुई  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  का  हड़तालों  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  निर्णय

 9989.  श्व  ए०  कण  एवं  इसहाक
 :  क्या  श्रम  ओर  पुनर्वास  मंत्र  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ध्यान  पश्चिम  बंगाल  सरका र  के  हड़तालों  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  बारे  में

 जनता  की  प्रतिक्रिया  कीं  ओर  दिलाया  गया  है  ;  और

 द  तो  अन्य  राज्य  सरकारों  से  भी  कहा  od  he  छ
 T= द् ray  भी  इस  निर्णय  को  आदर्श  के  रूप (@)

 में  अपनायें  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जी०  :
 जी

 (a)  जी  नहीं  ।

 अविलम्बनीय  लोक-महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 वनस्पति  घी  और  चीनों  की  अनुपलब्धता  और  उनकी  कीमतों  में
 असाधारण  वृद्धि

 i  एस०  एस०  बनर्जी  )  :  यह  एक  ऐसा  विषय  है  जिसपर  यह  सभा  तथा  सारा  देश  चिन्तित

 हम  चाहते  है  कि  इसपर  चर्चा  का  मौका  दिया  जायें  ।

 |. 1  दोनेन  भट्टाचार्य  :  हमने  भी  इस  बारे  में  नोटिस  दिया  है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  इसके  लिए  रुक  पृथक  नोटिस  दे  सकते  है  ।

 थ्रो  नवल  किशोर  सिन्हा  में  कृषि  मंत्री  का  ध्यान  अविलम्बनीय  लोक-महत्व  के

 निम्नलिखित  विषय  की  ओर  दिलाता  हु  तथा  उनसे  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वह  इस  बारे  में  एक  वक्तव्य  दें  ॥

 प  दिल्‍ली  और  देश के  अनेक  जन्म  भागों  में  वनस्पति  और  चीनी  की  कीमतों  में
 रण  वृद्धि  तथा  अनुपलब्धता  |

 कुकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (Sto  दार  fag):  जेसा  कि  माननीय  सदस्यों  को  मालूम  चीनी  की
 आंशिक  नियन्त्रण  की  मौजूदा  नीति  विशेषतया  चीनी  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  तैयार  की  गई  थी  ता  कि
 चीनी  कारवाने  गन्ने  का  अधिसूचित  मूल्य  से  अपेक्षाकृत  ऊंचा  मुल्य  दे  सकें

 ।  2a  नीति  के  अधीन  देश  में
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 Calling  Attention  to  Matter  of  May  10,  1973

 Urgent  Public  Importance

 [  प्रो ०  झर  fag  ]

 उत्पादित  चीनी  का  70  प्रतिशत  मुख्यतया  घरेलू  उपभोक्ताओं  मं  वितरण  करने  के  लिए  अधिग्रहण  कियां

 जाता  है  जिससे  उनकी  ज़रूरतों  का  उचित  अनुपात  पुरा  किया  जा  सके  और  शेष  30  प्रतिशत  उत्पादन

 को  खुले  बाजार
 में

 बेचने  की  इजाज़त  दी  जाती  है  ।  सरक।र  ने  पहली  1972  से  देश  भर  में  सम।न

 मूल्य  पर  लेवी  चीनी  बेचने  के  लिए एक  योजना  लागू  की  है  ।  प्रारम्भ  में  निर्गम  मूल्य  2  रुपये  प्रति  किलो

 था  और  पहली  1972  से  बढ़ाकर  इसे  2.15  रुपये  कर  दिया  गया  है  लेवी  जीतीं  का  थोक

 व्यापार  भी  पहली  1973  से  ले  लिया  गधा  है  और  ag  व्यापार  भारतीय  खार

 सा  अर
 De  oes निगम  और  कुछ  राज्यों  में  सहकारी  समितियों  जै  य  सरकारी  एजंसियों  को  सौंप  fear  गया  है  ।

 2.  जसा  कि  माननीय  सदस्यों  को  मालूम  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  को  चीनी  का  आबंटन

 युक्त  आधार  पर  विया  जाता  है  जोकि  HTTSAT  और  पिछली  खपत  प्रवृत्तियों  पर  आधारित  होता  है  ।

 राज्य  में  लेबी  चीनी  का  वितरण  राज्य  सरकारों  को  सौंपा  गया  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  वितरण  के  लिए

 व्यापक  निदेश  दिए  है  अर्थात  किसी  व्यक्ति  को  एक  किलो  प्रति  मास  से  अधिक  नीति  नहीं  मिलेगी  और

 किसी  परिवार  को  एक  किलो  प्रति  मास  से  कम  चीनी  नहीं  मिलेगी  ।  राज्यों  में  उपभोक्ताओं

 तथा  शहरी  दोनों  )
 को  लेवी-चीनी  का  कुल  मिला  संतोषजनक  ढंग  से  हो  रहा  है  ।

 3.  गर्मी  के  महीनों  सें  चीनी  की  अतिरिक्त  मांग  को  पुरा  करने  के  लिए  सरकार  ने  सामान्य  मासिक

 निर्मिति  के  अलावा  मई  और  जन  के  प्रत्येक  महीने  के  लिए  20,000  मीटरी  टन  लेवी  चीनी  आबंटित  की

 है  ।  दिल्लो  के  बारे  दिल्ली  प्रशासन  को  मौजूदा  राशन  यू  सीटों  के  आधार  पर  आवश्यकताओं  को  पुरा

 करने  के  लिए  चीनी  का  पुरा  कोटा  आवंटित  किया  गया  हैं  ताकि  वे  900  ग्राम  प्रति  मास  के  हिसाब  से

 चोरी  वितरित  कर  सकें  ।  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  उपभोक्ताओं  को  चीनी  देने  के  लिए  पहली  1973  से

 महीने  में  दो  बार  चीनी  सप्लाई  करने  प्रणाल  शुरु  करी  है  जबकि  उससे  पहले  साप्ताहिक  प्रणाली  लागू

 थी  ।  ag  आशा  की  जाती  हैं  कि  अधिक  आबंटन  ~ TT  नई  वितरण  प्रणाली  से  दिल्‍ली  में  उपभोक्ताओं  को

 अपना  चीनी  का  राशन  लेते  में  कोई  कठिनाई  नहीं  होगी  ।

 4.  खुले  बाजार  में  चीनी  का  थोक  जो  कि  1972  में
 बहुत  ही  ऊचा  पहुंच  गया

 बम्बई  और  मद्रास  के  प्रमुख  शहरो ंमें  367  रुपये  और  408  रुपये  प्रति  क्विंटल

 के  बीच  भिन्न-भिन्न  रहा  और  जो  विशेषत  था  1973  के  दौरान  शिरना  शुरू  हो  जिसके  अंत

 सें  मलय  327  से  354  रुपय  प्रति  क्विंटल  के  बीच  भिन्न-भिन्न  थे  ।  गर्मी  शुरू  होने  से  मूल्य  बढ़ने  शूरू  हो

 गये और  अप्रैल  के  अन्त  तक  मूल्य  350  से  370  रुपये  प्रति  क्विंटल  तक  fara-fars थे  और  7  1973

 को  समाप्त  होने  वाले  सप्ताह  को  विभिन्  मंडियों  में  मूल्य  352  से  383  रुपय  दक  और  चढ़  कर  स्थिर

 हो  गए  |  सरकार  ने  प्रत्येक  मई  और  जुन  के  गर्मी  के  दो  महीनों  के  लिए  अतिरिक्त  20,000  मी०  टन  लेवी

 चीनी  आबंटित  की  हैं  और  यह  अतिरिक्त  सप्लाई  अब  उपभोक्ताओं  तक  पहुंच  रही  है  और  आशा  है  कि

 इससे  कुछ  हद  तक  खुले  बाजार  के  मुल्यों  की  बढ़ोतरी  की  प्रवृत्ति  का  सामना  होसकेंगा  ।  सरकार

 स्थिति  पर  निगरानी  रखे  हुए  हैं  अर  जब  कभी  आवश्यक  समझे  उप धड़  उपाय  करेगी  |

 5.  क्योंकि  1972-73  मौसम  में  1973  के  अन्त  TH  फोन  का  उत्पादन  पहलें  36.5  लाख

 मीटर  से  भी  अधिक  हो  गया  है  और  आशा  है  कि  यह  सितम्बर  बेअन्त  शक  38  लाख  मी ०  टन  क

 पहुंच  जाएगा  और  कयोंकि  आगामी  वर्ष  के  लिए  चीनी  के  उत्पादन  की  सम्भावनाएं  बहुत  ही  उत्साहवर्धक

 इंग्लिश  मानसून  के  शुरू  से  खुले  बाजार  में  चीनी  के  मूल्य  हर  हालत  में  गिरन  शुरू  होने  चा
 हिए  |

 6.  जहाँ  तक  वनस्पति  का  सम्बन्ध  है  पिछले  कुछ  वर्षों  में  सप्लाई  स्थिति  सामान्यतया  संतोषजनक

 रही  है  और  हाल  ही  के  दिनों  तक  यह  उत्पाद  नियंत्रित  मूल्यों  और  कभी-कभी  उससे  कम  मूल्यों  पर

 लब्ध  रहा  है  |  1970  और  उसके  बाद  के  वर्षों  में  उद्योग  की  स्थापित  क्षमता  में  पर्याप्त  बुद्धि  होने  और

 उसके  दरा  प्रतिस्पर्धात्मक  बाजार  स्थिति  पैदा  करने  के  कारण  ऐसा  हो  पाया  था  |
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 20  1895  )
 अविलम्बनीय  लोक-महत्व  के

 विषय  को  और  ध्यान  दिलाना

 7.  1972 से  वनस्पति  की  प  दीवार  को
 बहुत  धक्का  पहुचा  है  और

 इस  समय

 उद्योग  अपने  लगभग  50,000
 मीटरी

 ठन
 के

 सामान्य  उत्पादन
 के  70-75  प्रतिशत

 पर  कार्य  कर
 रहा  हैं

 ।

 उत्पादन  को  धक्का  पारस्परिक  FSH  बातों  के  कारण  पहुंचा  था  जिनमे ंये  भी  शामिल  है  (1)  देशी  कच्चे

 तेलों  की  लेकिन  मूंगफली  के  उत्पादन  में  काफी  कमी  होने  के  कारण  ag  अत्यधिक

 ऊचे  मूल्य  पर  उपलब्ध  था  ;  (2)  आयातित  तेल  के  स्टाक  का  समाप्त  हो  जाना  और  अन्तर्राष्ट्रीय

 बाजार  में  सप्लाई  स्थिति  कठिन  होने  के  कारण  सप्लाई  की  प्राप्ति  में  विलम्ब  होना ;
 और  (3)  बहुत

 सारे  राज्यों  में  इस  समय  चल  रही  बिजली  की  कमी  होना  faq  न  केवल
 वनस्पति  की  TAIZ  पर  ही प्रभाव  पड ़है  बल्कि  वनस्पति  में  प्रयुक्त  होने  वाले  देशी  तेलों  पर

 भी  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 8.  इन
 कठिनाइयों

 का  सामना  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  बराबर  किए
 जा  रहे  प्रयत्नों  के

 जून  भी  पिछले  कुछेक  महीनों
 में  स्थिति  बिगड़ी  है  ।  उत्तरी  क्षेत्र  में

 सम्बन्धित
 राज्यों  दें

 सभी
 खाने

 कम  क्षमा  पर  काय  कर
 wee

 |  इस  समय  कुछ  कारखाने  बन्द  पड़े  डी०  स०  एम०  केमिकल

 avd  के  वनस्पति  कारखाने  जो  कि  देश  का  एक  सबसे  बड़ा  कारखाना
 कपड़ा

 मिल  कर्म
 चा

 रियों  की

 सहानुभूति  कम चोरियों
 द्व/रा

 अचानक  हड़ताल  कर  देने  के  कारण  30  अप्रैल  को  उत्पादन  बंद  कर  देने

 से
 स्थिति

 और  भी  बिगड़  गई  ।  जैसा  कि  सदन  को  पता  ही  हड़ताल  समाप्त  हो  चुकी  है  और

 खानें  में  शीघ्र  ही  उत्पादन  शूरू  हो  जाने  की  आशा  है  ।

 9.  विशेषतया  उत्तरी  क्षेत्र  में  किसी  न  किसी  कारण  उद्योग  के  अधिकांश  भाग  में  उत्पादन  कम  होगे

 के  परिणामस्वरूप  बनती  प्रयोग  करने  वाले  उपभोक्ताओं  द्वारा  उठाई  जा  रही  कठिनाइयों  के  प्रति

 कार  अच्छी  तरह  जागरूक  है  और  सामान्य  स्थिति  लाने  के  लिए  सक्रियता  से  आवश्यक  उपाय  करने  का

 पता  लगा  रही  है  ।  अभी  अभी  प्राप्त  कुछ  15,000  मीटरी  टन  आयातित  तेल  को  कारखानों  को  तेजी  से

 भेजा  जा  रहा  है  और  वनस्पति  उद्योग  द्वारा  प्रयोग  करने  हेतु  50,000  मीटरी  टन  और  तेल  आयात  करने

 के  लिए  भी  आंध्र  दे  दिया  गया  है  ।

 10.  सरकार  को  समाचार  पत्रों  तथा  अन्य  साधनों  से  पता  चला  है  कि  वनस्पति  अधिसूचित  नृत्यों

 से  अधिक  मूल्यों  पर  बेचा  जा  रहा  है  ।  ऐसी  रिपोर्टों  को  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के  ध्यान

 में  जाता  है  ताकि वे  चूक कर्त्ता  लोगों  के  विरुद्ध  आवश्यक  काय  कर  सके  ।  सरकार  को

 वनस्पति  निर्माता
 एसोसिएशनों

 द्वारा  आश्वासन  दिया  गया  हैं  कि  उनके  सदस्य  कारखाने  उचित  मूल्य

 की  दुकानों  के  माध्यम  से  बेचने  के  पिछले  ay  की  मांग  के  सभी  राज्य  सरकारों  की

 स्पीड  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  को
 कोशिश

 करेंगे  ।  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  AAI

 mara  को  एसोसिएशन  को  बता
 दिया

 गया
 ह

 ताकि वे  वनस्पति  सप्लाई  करने  की  व्यवस्था  करें  ।  यह

 आशा  की  जाती  है  कि  वनस्पति  की  पैदावार  में  प्रत्याशित
 सुधार  होने  से  और  उचित  मूल्य  की  दुकानों के

 माध्यम  से  वितरण  की
 प्रणाली  र

 के  कार्यान्वयन  दिल्‍ली ,  पंजाब  और  देश  के  अन्य  भागों  के  उपभोक्ताओं

 द्वारा  इस  समग्र  उठायी  जा  रही  कठिनाइयां  शीघ्र  ही  दूर  हो  जायेंगी  |

 श्री  नवल  किशोर
 सिन्हा  :  समूचे  देश  में  उपभोक्ताओं  की  कठिनाइयों  को  दूर

 करने  के  लिए  जो  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  में  उनकी  सा रहना  करता  ह  परन्तु  माननीय  मंत्री ने

 जो  व्याख्या  की  है  तथा  अधिक्रम  बताया  है  उससे  किसी  को  संतोष  नहीं  होगा  ।

 गत  एक  वर्ष  में  मूल्य  सूची  में  213  से  बढ़कर  267  हो  गया  है  ।  के  इकनॉमिक

 महत्व  में
 छपा

 है
 कि  इस  में  प्रतिदिनि  एक  प्वांयट  की  वृद्धि  हो  रही  मिली के

 तेल  में  दिन

 प्रतिदिन  वृद्धि  हो  रही  है  ।  वनस्पति  का  उत्पादन  50,000  टन  से  कम प्र  होकर  37,000  प्रतिमास
 | रह  गया
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 Calling  Attention  to  Matter  of  Vaisakha  20,  1895  (Saka)

 Urgent  Public  Importance

 a  ———$<$<$—$<——

 [  ati  नवल  किशोर  सिन्हा  |

 अबतक  तीन  लाख
 चीनी  बाजार  में  भेजी

 गई
 है  परन्तु  इस  पर  भी  उसके  मूल्य बढ़  गयें

 ्  ||

 अधिकांश  लोग  खुले  बाजार से
 चीनी  लकर  ही  अपनी

 गजर  करते  हँ
 ।

 एसा

 लगता  है  कि  चीनी  के

 उत्पादन  से  वृद्धि  में  भी
 उपभोक्ताओं

 '  कीं  कठिनाइयों  से  कम  नह थीं  हुई  है  ।  माननीय  मंत्री

 का  वक्तव्य  सतोष॑  जनक  नहीं  मेँ  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  are  सामग्री  की  अपेक्षित  कमी

 का  ठीक  ठीक  पता  लगाने  तथा  इसका  मुकाबला  करने  के  लिए  पहल
 से  ही  पर्याप्त

 कार्यवाही
 करने  के  सरकार  विचार  क्या  कायेवाहीं  करने  का

 में  यह  भी  जानना  चाहता  हूं

 कि  अत्यावश्यक  वस्तुओं  को  एक  स्थान  से  दूसरा  स्थान  पर  ले  जाने  पर  अधिक सिंकता  बरतने  के  लिए

 क्या  कार्यवाही  करने  का  सरकार  का  विचार  में  as  भी  जानना  चाहता  हं  कि  wastage

 वितरण  प्रणाली  को  दक्ष  बनाने  तथा  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  स्थानीय  पाँवड़ी

 समिति  में  सदस्य  का  प्रयत्तशील  योगदान  हो  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  हैं
 ?

 न्य  समिति  के  सदस्यों  से  मिला

 ह

 और  मुझे  पता  लगा  है  कि  वितरण  के  मामले  में  अधिकारी  गण

 उनकी  बात  नहीं  सुनते  ।  वनस्पति के  राष्ट्रीयकरण  के
 बारे  में  मंत्री  महोदय  ने  कहां  है  कि  वह

 राज्यों
 में

 जानकारी  प्राप्त  कर  रहे  में  नहीं  जानता  कि  इसके  कारण  क्या  है  ?  सरकार  ले

 धागे  के  के  मामले  में  राज्यों  से  किसी  प्रकार  की  जानकारी  प्राप्त  नहीं  की  ।  नियंत्रित

 चीनी  की  बाबत  में  अधिक  मूल्यों  पर
 बिक  रही  है  ।

 इसका  कारण  यह  है  कि
 हम

 पर
 कोई

 उचित

 जांच  पड़ताल  नहीं  की  जाती  मैं  जानना
 चाहता  हं  कि  सरकार  का  विचार  दोषी  पाये  जाने

 वाले  अधिकारियों  के  विरूद्ध  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 प्रो०  दार  सिह :  हमने  मई  में  भी  तथा जून  में  भी  20,000  टन  वसूली  की  अधिक  चींनी  बाजार

 aq में  ली  मई
 में

 दी
 गई  चीनी

 अब  उपभोक्ताओं  के  पास  पहुंचनी  आरम्भ  हो  गई  है  ।  ११

 स्थिती  पर  निगाह  रखे  हुए हैं  और  यदि  मूल्यों  में  वृद्धि  होना  शुरू  हो  गया  तो  हम  और  अधिक  चीनी

 बाजार  में  देने  पर  विचार  करेंगे  ।  आजकल  विवाह  हो  रहे  हैं  इसलिए  भी  चीनी  की
 मांग  अधिक  है  ।

 ।

 वसूली  चीनी  का  मूल्य  2.  15  रुपये  प्रति  किलो  नियत  किया  गया  है  ।  जहां  तक  खुलें  बाजार  में

 बेचीਂ  जाने  वाली  चीनी  का  सम्बन्ध  है  इसके  मूल्य  पर  कोई  नियंत्रण  नहीं  दोनों  प्रकार  की  चीनी

 की  बिक्री  के  लिए  थक  can  दुकानें  है  ।

 जहां  तक  वनस्पति  का  सम्बन्ध  है  दिसम्बर  में  हमें  पता  लगा  था  कि  इसकी  कमी  होने  वाली  है
 और  इसके

 लिए  हमने  एसोसियशन
 से

 कहा  था
 कि

 वह  हमें  कुछ  माल  दे
 जिसे  उचित  मूल्य

 की  दुकानों
 के  माध्यम  से  बेचा  जा  सका  इस  बारे  में  राज्यों  में  उनकी  आवश्यकताओं  के  बारे  में  पुछा  गया

 ने  जानकारी  दे  दी  है  परन्तु  कुछ  ने  नहीं  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सिन्हा  ने  कुछ  विशिष्ट  प्रश्न  पूछ हैं  |  आप  उनका  उत्तर  दीजिए  |

 प्रो ०  ait  सिह :  हमने  राज्यों
 को  लिखा है

 कि  वनस्पति  को  अधिक  मूल्य  पर
 बेचने  वालों

 के
 विरुद्ध वे  कठोर  कार्यवाही  करे ं।

 चीनी  पर  आंशिक  नियंत्रण  लगाने  का  faa  अगस्त  1972  में  किया  था  और  इसके

 परिणाम  सामने  आने  आरम्भ  हो  गये  गन्ना  उगाने  वालों  को  अब  अधिक  मूल्य  मिल  रहा  है
 और

 वे  अधिक  गन्ना  मिलों  को  दे  रहे  चीनी  के  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  है
 और

 आशा  है
 कि

 यह  38  लाख  का  हो  जायेंगी ।  जहां  तक  चीनी  मिलों  के  राष्ट्रीयकरण का  प्रश्न  है  हम

 चीनी  जांच  आयोग,के  प्रतिवेदन  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  है  ।  वनस्पति  के  व्यापार  के  का
 कोई  प्रस्ताव  नहीं

 हमने  राज्यों  को  कहा  है  कि  वे  राज्य  स्तर  पर  यंत्रणा  समिति  बनाये  ताकि  वितरण  पर

 निगाह  रखी  सके
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 10  AS,  1973  अविलम्बनीय  लोक-महत्व  के

 विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 Shri  Hari  Singh  (Khurja)  Mr.  Deputy  Speaker,  Sir,  today  the  prices  of  essential
 commodities  are  shooting  up  and  Government  is  also  taking  drastic  steps  in  this  direction.
 The  most  effective  way  of  arresting  the  price-rise  is  controlling  blackmoney  and  recovery  of
 income-tax.  Our  Government  hes  only  the  other  day  taken  concrete  steps  in  this  regard  and

 they  deserve  to  be  congratulated  for  that.  But  the  black  money  cannct  be  controlled  unless
 there  is  demonetisation.  The  prices  ofessential  commodities  are  going  up  and  depsite  com-
 mendable  steps  taken  by  Government,  the  administration  remains  slack  resulting  in  creation
 of  artificial  scarcity  by  hoarders.  I  do  not  want  to  entangle  myselfin  the  maze  of  figures
 and  statistics.  It  appears  only  on  papers  that  there  is  scarcity  because  if  you  go  to  the  market
 and  are  prepared  to  pay  the  high  price  demanded  of  you,  you  can  get  whatever  you  want  in
 as  much  as  quantity  as  desired.  In  these  circumstances  Government  cannot  exercise  any
 control  on  rising  prices.

 Besides  this,  the  opposition  parties  also  want  Government  to  remain  helpless  so  that  they
 may  spoil  the  image  of  the  ruling  party.  They  never  oppose  the  hoarders  nor  will  they
 demonstrate  against  them.  They  wilt  take  out  procession  only  against  the  Government.  ..

 (Interruption).

 May  I  know  whether  the  U.P.  Government  has  sent  a  proposal  to  the  Central  Govern-
 ment  regarding  nationalisation  of  Sugar  Mills  in  State  and  if  so  the  reasons  for  the  Gove-
 rnments  sitting  over  it  and  the  decision  if  any  taken  thereon?

 Secondly,  may  know  the  extent  of  stock  of  Dalda  with  the  manufacturers  whether  it  is
 a  fact  that  they  are  not  supplying  Dalda  to  their  agents  and  forward  trading  is  going  on  in  Bom-
 bay  in  the  oil  used  in  manufacture  thereof  and  whether,  Government  would  take  action  to
 curb  this  illegal  trade?  May  I  know  whether  Government  have  raided  tne  establishments
 of  hoarders  in  the  country  and  if  so,  the  nzme  and  number  thereofand  the  quantity  recover-
 ed  therefrom?

 Today  Sugar  is  freely  available  in  the  open  market  but  required  quantity  is  not  made
 available  at  the  ration  shops  and  even  ifit  is  available  it  is  very  dirty.  I  want  to  draw  Govern-
 ment’s  attention  towards  this  and  want  to  know  whether  Government  would  frame  any  na-
 tional  pricing  policy  so  that  there  is  no  difficulty  in  getting  essential  goods  ?  Will  the[Go-
 vernment  would  build  a  buffer  stock  of  such  essential  commodities  a3  Dalda  s

 ०
 that  it  may

 withstand  prices’  shock  ?

 Shri  Sher  Singh  :  Sir,  the  hon.  Member  has  raised  three  or  four  questions.

 Regarding  proposal  from  U.P.  Government,  re:  nationalisation  of  sugar  industrys,,
 I  may  state  that  such  a  proposal  has  been  received  and  it  is  under  consideration  by  Home

 Ministry.

 Shri  Narsing  Narain  Pandey.  (Gorakhpur)  :  Since  when?

 Shri  Sher  Singh  :  As  I  statea,  it  is  being  considered  by  the  Home  Ministry.

 Secondly  he  referred  to  hoarding.  It  is  true  that  hoarding  is  done  with  the  help  of
 black  money.  We  have  been  informed  that  they  are  using  this  money  in  hoarding  after
 the  taking  over  of  wholesale  grain  trade.  We  have  written  to  the  State  Government  to
 take  drastic  steps  against  hoarding.

 Thirdly,  he  referred  to  dirty  sugar  at  ration  shops.  If  he  makes  pointed  reference  of  a

 particular  place,  we  shall  investigate  (Interruption)  and  take  action  if  that  party  is  fourd
 guilty.

 Shri  Bhan  Singh  Bhaura  (Bhatinda)  :  I  have  heard  and  read  the  statement  mace

 by  the  hon.  Minister.  Such  statement  which  are  prepared  in  air-conditionea  rooms  have
 no  bearing  on  reality.  Tne  steps  proposed  therein  would  not  bring  down  the  prices  and.
 neither  would  people  get  things.  First  of  allit  should  have  been  admitted  that  Government
 have  failed  to  keep  the  prices  stable  and  check  black-marketing.  This  failure  should  be

 admitted.
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 Calling  Attention  toM

 Urgent  Public  Importance

 [Shri  Bhan  Singh  Bhaura]

 Regarding  sugar,  it  has  been  said  in  the  statement  that—

 Itis  said  that  in  Delhi,  the  monthly  sugar  quota  is  g00  grams  but  in  villages  even

 500  grams  is  not  being  supplied.  So  where  is  yo  ur  guideline  ?  It  is  nowhere.
 The  supply  meant  for  sugar  co-operative  Stcre  a  Iso  sells  in  the  black  market.

 Why  should  this  not  be  so  when  it  is  sold  at  Rs.  4  per  killos  in  the  next  shop  as

 against  Rs.  2  per  killos  in  the  ration  shop  ?  Out  ef  100  bags  of  sugar,  50  go  in  the

 black  market  because  your  officers  are  in  collusion  with  them  and  you  have

 never  10060  into  this  matter.  Not  even  a  singal  0  fficial  has  been  apprehanded.

 I,  therefore  want  to  know  what  agreement  has  been  entered  into  by  your
 officials  with  sugar  mills.  Does  that  provide  that  70  perce:  ntis  for  distribution

 through  fair  price  shops  and  3  percent  is  for  open  sale  ?  That  is  why  sugar  is

 selling  at  more  than  Rs.  4  per  kg.  today.

 where.  Mustard Now  regarding  vegetable  ghee,  it  is  not  available  in  Punjab  and  else
 oil  is  also  selling  at  6000  rupees  a  quintal.  Even  this  is  not  freely  available.  What  is  Agricul-
 ture  Ministry  doing?

 In  cities  it  is  sold  at  Rs.  8  to  Rs.  10  per  kilo.  How  it  is  made  available  in  the  black  Mar
 ket?  I  think  it  comes  from  the  same:  mills  which  manufacture  it.  He  has  stated  that  the

 capacity  has  decreased  but  how?  He  has  given  figures  of  November,  1972  but  so  far  we  have

 been  toid  that  its  production  came  down  only  recently,  but  why  ?

 I  feel  Government  have  failed  in  the  matter.  He  says  that  the  State  Government  have

 been  asked  to  take  drastic  steps  against  such  traders,  but  your  officers  let  them  off  after

 receiving  gratification.  I  want  to  make  it  clear  to  him  that  now  people  would  be  compelled
 to  seize  stocks  and  distribute  among  themselves.  When  police  comes  there  we  shallsee  that  also

 I,  myself,  shall  lead  a  Jatha  to  seize  stocks  and  distribute  them  among  the  people  and  see
 what  his  police  and  Department  can  do  to.

 prevent  us.  I,  therefore  request  him  to  take  steps
 as  early  as  possible  ?

 I  want  to  know  whether  the  provision  of  50  percent  free  sugar  is  going  to  be  scrapped  or

 not?

 Secondly,  when  these  sugar  factories  and  vanaspati  factories  like  Dalda  are  proposed  to

 be  nationalise.

 Thirdly,  whether  it  is  not  possible  te  supply  full  monthly  quota  of  sugar  so  as  to  avoid
 the  necessity  of  purchasing  sugar  in  the  black  market.  You  have  enough  sugar  but  what  the

 people  should  do  when  they  do  not  get  it?  I,  therefore,  want  to  know  whether  this  quota  is

 proposed  to  be  increased ?

 Fourthly,  it  is  suggested  that  the  distribution  system  should  be  taken  over,  fair  price
 shops  should  be  opened  and  a  Committee  of  honest  persons  should  be  constituted  to  look
 after  their  management  so  that  your  officials  may  not  be  able  to  make  any  mischief  and  sup-

 plies  to  people  are  ensured.

 I  want  the  Hon.  Minister  to  give  categorical  answeres  to  my  question.

 Prof.  Sher  Singh  :  Sir,  regarding  his  first  questicn,  as  I  have  stated  in  the  past  also,  we
 have  fixed  a  minimum  prices  of  sugarcane  to  growers  and  if  factories  wanted  they  could  pay
 them  higher  prices.  This  has  resulted  in  payment  of  Rs.  12.50  per  quintal  in  Punjab
 Rs.  13.50  in  U.P.  and  Rs.  15  to  Rs.  16  in  Mysore  and  Rs.  13  to  Rs.  16  in  Maharashtra.
 Offers  of  more  prices.  to.farmers  have  encouraged  them  to  grow  more  sugarcane  in  the  next
 Se€ason  so  as  to  increase  sugar  production.  That  is  why  we  expect  38  lakh  tonns  of  mere
 Sugar  this  year.
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 अविलम्बनीय  लोक-महत्व  के

 विषय  को  ओर  ध्यान  दिलाना

 Shri  Dinen  Bhattacharya  :  This  is  al!  cock  and  bull  story.  What  about  the  rising

 prices?

 Prof.  Sher  Singh  :  The  hon.  Member  has  asked  why  a  quota  of  2  k.g.  per  head  is  not

 fixed?  ्  this  is  done  we  shall  have  to  release  11  lakh  tonnes  per  month  and  thereby  our
 stock  of  38  lakh  tonnes  would  vanish  in.2-3  months  only.  We,  therefore,  have  to  plan  in  such
 amanrer  that  the  available  quantity  is  supplied  allthe  year  round.  The  traders  and  miilers
 want  that  we  shall  release  the  maximum  quantity  so  that  the  we  run  out  of  the  stock,  but
 we  want  to  ensure  uniform  supply  throughout  the  year  and  yet  save  something  to  release
 more  in  the  event  of  scarcity.

 In  order  to  stave  off  the  situation  stated  by  the  Hon.  Member,  we  have  asked  the  States
 about  their  requirement  and  to  ensure  proper  distribution  through  fair  price  shops.

 Shri  Jagannath  Rao  Joshi:  Sir,  we  have  tried  to  draw  the  attention  of  the  hon.
 Minister  towards  rise  in  sugar  and  vanaspati  price  and  disappearance  cf  the  latter  from  the
 market  and  towards  the  ordeals  of  scarcity  hit  public  but  I  am  sorry  to  hear  his  statement
 made  in  reply  thereto.  Are  we  actually  dischargirg  our  duty?  What  sort  of  statement  is
 this  that  levy  sugar  is  being  distributed  almost  statisfactorily  to  consumers  in  States,  both
 urban  and  rural.  In  the  rural  areas  there  has  been  incidents  of  firing  and  people  have  died
 for  sugar  what  shall  I  ask?  He  has  further  stated  that  Government  is  watching  the  situation
 and  they  will  take  necessary  steps  whenever  need  arises.  So,  they  have  not  thought  it
 necessary  yet.  What  are  they  watching?  This  is  regarding  sugar.

 Regarding  Vanaspati,  he  has  stated  that  the  Association  has  been  informed  about  the
 requirements  of  various  States  for  arranging  supplies  to  them.  Their  responsibility  ends
 there.  I  want  to  know  whether  he  has  read  the  Report  of  Estimates  Committee  where  it  has
 been  clearly  stated—

 is  absolutely  no  long  range  policy  with  this

 During  the  last  ten  years  sometimes  it  is  decontrolled,  at  another  it  is  semi-controlled
 or  partially  controlled  and  sometimes  there  is  talk  of  nationalisation,  but  nothing  is  done
 actually.  You  have  no  definite  policy  in  this  regard.  I  am  quoting  statistics.  In  1968-69
 35.69  lakh  tonnes,  in  1969-70  49.63  fakh  tonnes  of  excess  sugar  was  produced.  In  1970-71
 it  was  30.67  lakh  tonnes,  in  1971-72  it  was  32.67  lakh  tonnes  and  this  year  it  is  said  that

 35  lakh  tonnes  of  excess  sugar  would  be  produced.  Why  there  is  no  balance  here?  The  Esti-
 mates  Committee  has  clearly  said  that  growers  should  get  remunerative  price,  but  they  are
 not  getting  it.  When  Shri  Jagyivan  Ram  was  the  Focd  Minister,  the  minimum  cane  price
 was  Rs.  10  but  was  later  reduced  to  Rs.  8  then  it  was  Rs.  7.37  and  this  year  it  is  again  Rs.  8.
 I  may  state  that  in  1952,  when  Shri  R.  A.  Kidwai  was  the  Food  Minister,  he  had  balanced
 the  prices  of  cane  and  sugar  viz.  sugar  price  to  be  directly  proportional  to  cane  price.  Why
 has  this  formula  given  up.  Today  when  sugar  is  selling  between  Rs.  3  and  Rs.  4  per  kilo,
 the  grower  should  get  Rs.  35  per  quintal.  The  hon.  Minister  just  now  stated  that  in  Mysore,
 the  caneprice  was  as  high  as  Rs.  16  but  in  that  case  it  was  a  co-operative  sugar  Mill  having
 its  own  sugarcane  which  was  grown  in  the  land  ofshareholders.  This  rate  was  nct  paid  to
 private  farmers.

 According  to  Estimates  Committee  Report  cane  dues  upto  1970-71  were  Rs.  16  crores.
 How  do  you  expect  cane  production  to  increase  when  growers  do  not  get  remunerative
 rates  and  the  available  rates  are  also  not  paid  to  them.  Whenever  we  raised  this  issue  here
 he  hon.  Minister’s  reply  has  been  that  the  State  Government  have  been  informed,  but  they
 ए  not  pay  it.  In  these  circumstances  it  is  not  understandable  how  he  has  stated  that  they
 re  satisfied  with  sugar  production.  You  do  not  adopt  Shri  Kidwai’s  furmula.  Can  any
 rlation  95  established  between  in  cane  and  sugar  prices  or  not?  It  is  strange  that  cane  and
 ctton  prices  are  falling  whereas  sugar  and  cloth  prices  are  going  up.  I,  therefore,  want  that
 alefinite  policy  be  adopted  and  cane  prices  increased  ((interruption\.  In  1930,  when  we  were
 irCongress,  we  took  a  pledge  not  consume  sugar  as  it  was  then  imported  from  Jawa  and
 Mauritius.  *Then  we  used  ‘Bur’  but  they  have  given  up  that  practice.  But  today  when  we
 Piduce  sugar  within  the  country,  everyone  will  consume  sugar.
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 Calling  Attention ६0  Matter  of  Vaisakha  20,  1895  (Seka)

 Urgent  Public  Importance

 किल

 Mr.  Deputy  Speaker  :  What  are  your  questions?

 Shri  Jagannath  Rao  Joshi:  I  want  to  know  why  there  is  no  uniformity  in  sugar  pro-
 duction.  Government  should  ensure  remunerative  cane  prices  and  arrears  to  growers.  evy

 sugar  was  60  per  cent  last  year  and  70.0  per  cent  this  year.  I  do  not  understand  how  this  levy

 sugar  is  distributed  and  one  month’s  quota  lasts  only  a  week  while  the  additional  require-
 ment  as  also  the  sugar  required  for  marriage  and  other  purposes  is  met  by  consumer  for  the

 remaining  30  per  cent  available  in  the  open  market

 There  is  some  confusion  which  should  be  looked  into.

 Same  confusion  prevails  in  the  case  of  Vanaspati.  There  is  no  set  policy  regarding  this
 also.  The  hon.  Minister  has  stated  that  its  production  has  been  half.  The  installed  capacity
 is  12  lakh

 tonnes,  licenced  capacity  is  16  lakh  tonnes  whereas  the  production  15  6lakh  tonnes

 Between  1968  and  1970  they  delicenced  it  resulting  in  proliferation  of  oil  mills.  In

 1970,  1t  was  licenced.  They  are  only  in In  the  South,  there  are  no  factories  even  today-
 fined  viz.  Dalda the  West  and  North  India.  I  want  to  know  how  much  groundnut  in  re

 etc.  is  consumed  in  major  groundnut  production  States  of  Tamilnadu  and  Gujarat.

 Mr.  Deputy  Speaker  :  I  want  you  to  put  the  questions.

 Shri  Jagannath  Rao  Joshi:  You  cannot  solve  problems  by  simply  saying  that  re-

 quirements  have  been  asked  for  and  supplies  would  be  made  accordingly.  What  is  needed

 Rapeseed is  Oilseed  only.  Groundnut  oil  cannot  serve  the  purpose:  Recently  Soyabean,
 oil,  Palm  oilas  mentioned  to  meet  the  re

 quirement
 and  the  latest  new  fangled  idea  is  to

 bring  out  cottonseed  oil.

 ed,  paim After  all  these  things  are  to  be  calculated.  The  quantity  of  sunflower  rapese
 oil  etc.  has  to  be  assessed  for  imports  to  ensure  regular  supplies  of  vegetable  oil.  You  can

 not  succeed  by  taking  over  each  such  industry.  This  is  not  proper.  Scarcit  y  alone  gives  rise

 to  blackmarket.  You  cannot  depend  on  imports  of  raw-material  to  ensure  adequate  pro  diuc-

 tiou.  Why  the  offer  of  Canada  was.turned  down?  Today  people  in  Delhi  are  pa  rcling  in  sun
 lies  have  not standing  in  a  queue  for  supplies  which  are  not  there  in  stock.  Why  adequate  supp

 loth  mills been  made  to  Super  Bazar  and  how  long  it  will  not  be  done.  There  was  strike  in  0

 and  he  said  it  was  only  for  a  day.

 I  could  not  follow  when  he  said  that  one  man  will  get  not  more  than  1  kg.  and  one  family
 will  get  not  less  than  Kg.  1111  15  wrong  in  Hindi,  I  might  not  have  understood  it.  The

 statement  reminds  me  of  the  saying  that  Nero  was  fiddling-when  Rome  was  burning.  Simi-

 larly,  he  is  fiddling  when  people  are  burning  -in  the  sun.  1  hove  the  hon.  Minister  would

 answer  my  questions.

 Prof.  Sher  Singh  :  I  want  to  answer  the  last  question  of  the  hon.  Member.  The  mean:

 ng  of  not  more  than  one  Kg.  to  one  person  and  not  less  than  one  Kg.  to  a  family  is  that

 maximum  and  minimum  quantities  have  been  prescribed  because  in  cities  like  Bombay
 2  Kg.  per  person  was  allowed  whereas  in  rurai  areas  one  family  did  not  get  even  I  Kg.  We

 have  therefore  decided  that  even  in  villages  at  least  one  Kg.  should  be  available  to  each

 family  (interruption).

 श्री  एस०  एस०  बनर्जी  :  मेरा एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  इसकी  अनुमति  नहीं दी  ।  जब  मंत्री  महोदय  उत्तर  दे
 रहे  हों  तो  उस  में

 व्यवस्था का  कोई  प्रश्न  नहीं  उठाया  जा  सकता  ।  माननीय  मंत्री  अपना  उत्तर  जारी  रख  सकते हैं
 ।

 )

 जब  मै  खड़ा  होता  हूं  तो  माननीय  सदस्यों  को  बैठे  जाना  चाहिये  ।
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 10  1973  अविलम्बनीय  लोक-महत्व  के

 विषय  क  ओर  ध्यान  दिलाना

 इसमें  कोई  व्यवस्था का  प्रश्न  नहीं  है  और  मै  इसकी  अनुमति  नही ंदे  रहा  हूं  ।

 )

 Prof.  Sher  Singh:  Mr.  Deputy  Speaker,  Sir,  Some  guidelines  were  prepared.  T+

 should  be  made  available  to  every  family  in  the  villages  and  in  cities  not  more  than  one  kilo-

 gram  should  be  given.  It  does  not  mean  that  less  quantity  should  be  given  in  villages.  It
 is  for  the  States  to  decide  whether  they  want  to  supply  equal  quantities  in  cities  and

 In villages.  Gujarat  and  Punjab  equal  quantity  is  being  supplied  in  cities  and  villages.  In
 will  wel-come  if  Madhya  Pradesh  also  decides  to  supply  sugar  in  equal  quantity  to  all...

 )

 As  regards  arrears,  there  was  less  than  one  per  cent  arrear  in  1971-72.  As  regards  the
 quantity  ofedible  oils  to  be  imported,  about  one  lakh  tons  of  Soyabean  oil,  rape  seed  oil
 and  palm  oil  are  being  imported.  More  over  restrictions  have  been  put  on  the  use  of  indi-
 genous  oils.  Not  more  than  50  per  cent  of  groundnut  oil,  15  per  cent  of  cotton  seed  oil,  10
 per  cent  of  mustarc  011  and  10  per  cent  of  other  oils  can  be  used.

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  कृपया
 आप  सब  बेठ  जायें  ।  मैं  एक  साथ  दस  सदस्यों  की  बात  नहीं

 2  a
 सकता  |  ध्या ना क्षण  प्रस्ताव के  बारे  में  नियम यह  है  कि  जिन्होंने  प्रस्ताव  में  नाम  दिये  ट  उन्हें

 ही  प्रश्न  पूछने
 का  मौका  दिया  जाता

 मैं  इस  को  भंग  नहीं  करना  चाहता  |  अतः  जिन

 सदस्यों  का  नाम  उसमें  नहीं  उन्हें  मैं  प्रशन  करने  की  अनुमति  नहीं  दुंगा  ।  मुझ

 ऐसा  लग  रहा  है  कि  अधिकांश  सदस्य  इससे  संतुष्ट  नहीं  हैं  ।  क्या  संसदीय  कार्य  मंत्री इस  असंतोष

 को  हुए इस  पर  चर्चा  के  लिए  तैयार  होंगे  ।

 संसदीय  कार्य  मंत्री  - : ०  रख  :  में  सभा  के  दोनों  ओर  के  सदस्यों  की  भावनाओं

 को  समझता  हु  मैं  सम्बद्ध  मंत्रालयों  को  सूचित कर  दंगा  कि  संभा इस  पर  चर्चा  करना  चाहती है  |

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जो  आपने  कहा  उसके  बारे  में  कुछ  सदस्य  कुछ  कहना  चाहते  हैं

 में  उन्हें  संक्षेप  में  अपनी  बात  कहने  की  अनुमति  देता  हूं

 श्री  के०  रघ  रामेया : में इस मैं  इस  प्रश्न  पर  अपने  अन्य  साथियों  सम्बद्ध  मंत्रियों से  बातचीत

 करूंगा  और  आज  शाम  तक
 इस  बारें  में  आपको  बता  दूंगा  ।

 श्री  बयासनन्दन  fast  :  दो  दिन  पूर्व  स्वयं  अध्यक्ष  महोदय  ने  यह  कहा  था  कि

 आवश्यक  ओं  के  मूल्य  में  हुई  वृद्धि  पर  बहुत  अधिक  चिन्ता  है  और  मंत्री  महोदय

 इस  पर  चर्चा  के  लिए  समय  निकालें
 ।.

 श्री  पालूं  मोदी  :  श्री  जगलन्नाथराव  जोशी  ने
 कुछ  सवाल  पूछ  थे  जिनका  उत्तर

 गया  ।  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  पर  ्  गये  प्रश्नों  का  उत्तर  दिया  जाना  चाहिए ।  में  अधुरे

 उत्तरों  की  ओर  आपका  ध्यान  आकृष्ट  करता  हूं  ।

 Shri  Madhu  Limaye:  Sir,  I  want  to  suggest  that  clause  by  clause  consideration  on

 the  Criminal  Procedure  Code  Bill  should  be  postponed  to  the  next  session  and  the  timeis,

 thus  saved,  can  be  allotted  for  the  discussion  on  price-rise  situation.

 of  बप
 श्री  भागवत  झा  eats  :  उपाध्यक्ष  मूल्य  नाक  प्रश्न  एक  महत्वपूर्ण

 मामला  है  ।  प्रत्येक  व्यक्ति इस  बात
 चिन्तित  है  ।  हम  चाहते  हैँ

 कि  इस
 प्रश्न

 पर
 अगले

 सप्ताह  सत्र  समाप्त  होने  से  पूर्वे  चर्चा हो
 ।
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 Bapers
 Laid  on  the  Table  May  10,  1973

 ai  एस०  एम०  बनर्जी  :  चूंकि  श्री  रघुरामंया  चर्चा  के  लिए  सहमत  हो  गये

 इसलिए  इस  पर  कल  gt  चर्चा  होनी  चाहिए  |

 को  किलोटन  भट् डाचा यं  :  चूंकि इस  पर  चर्चा  के  लिए  हमने  पहले  ही  नोटिस  दे

 रखा  इसलिए इस  पर  कल  ही  चर्चा  हो  ।  सरकार  इसके  लिए  नये  नोटिस  की  मांग  न  करे  ॥

 Shri  Shankar  Dayal  Singh  (Chatra)  :  Sir,  oas  ful!  day  should  be  allotted  for  discussion
 on  it.  Tie  House  can  sitfrom  6  p.m.  to  12  p.m.  for  this  purpose.

 घ०  रघरामं या या  मैं  माननीय  सदस्यों  की  चिन्ता  को  समझता  हूं  ।  मैं  सम्बद्ध  मंत्री  से

 बातचीत  करके  शाम  तक  सभा  को  इस  बारे  में  सूचित  कर  दूंगा  |

 सभा  पटल  पर  रखें  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 उपाध्यक्ष  महोदय  att  मत  लिमये  का  एक  पत्न  मेरे  पास  है  जिसमें  उन्होंने  कुछ  निवेदन  करने

 की  अनुमति  मांगी  है  ।  वह  संक्षेप  में  अपनी  बात  कहें  ।

 लोह  और  इस्पात  संशाधन  1973  तथा  खनिज  रियायत

 नियम  1973

 ged  और  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  gala  :
 में  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल

 पर  रखता

 (1)  आवश्यक  वस्तु  1955  की  धारा  3  की  उपधारा  (6)  के  अंतगर्त  ate
 और  इस्पात  संशोधन  1973  तथा  अंग्रजी  की  एक  प्रति

 जो  भारत के
 दिनांक  12  अप्रेल  1973

 में  अधिसूचना संख्या  सां  ०  ato  214  )
 में  प्रकाशित  हुआ  था  में  रखी  गई ti  देखिए  संख्या  एल०  5032/73  ै

 2)  खान  और  खनिज  तथा  1957  की  घारा  28  की

 (1)  के  अंतगर्त  खनिज  रियायत  1973

 तथा
 अंग्रेजी

 की
 एक  प्रति  जो  भारत  के  दिनांक  31  1973

 में  अधिसूचना  संख्या  सां०  सां०  fro
 345  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।  में  रखी  गई

 देखिये  संद्या  BHo  ०  5033/73  ]

 Shri  Madhu  Limaye  :  Mr.  Dy.  Speaker,  Sir,  I  want  to  say  that  the  Essential  Gom-
 modities  Act  confers  wide  powers  on  the  Government.  In  section  4(b),  it  is  stated  that  ‘“Every
 order  made  under  this  section  by  the  Contral  Government,  or  by  any  officer  or  authority  of

 the  Central  Government,  shall  be  laid  before  both  Houses  of  Parliament  as  soon  as  may  be

 after  itis  How  soon  it  should  छि  laid  on  the  table?  This  is  my  question.  This  order

 was  issued  on  12th  April  and  it  took  32  days  to  lay  it  on  the  table.  My  second  point  is  that

 an  Explanatory  note  should  be  attached  with  the  orders  issued  as  delegated  legislation  so

 that  the  Government  or  the  officers  may  not  misuse  it.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  किस  बात  पर  विनिर्णय  चाहते  यह  मेरी  समझ  में  नहीं

 आया  |  जहां  तक  जल्दी  हो  का  सम्बन्ध  इसका  अर्थ है  कि  उचित  समय  जिसमें
 विलम्ब  न  हो  ।  मेरे  विचार  से  इस  मामले  में  विलम्ब  हुआ  है  ।  अधिनस्थ  विधान  संबंधो  समति

 प्रतिवेदन  के  अनुसार  सभी  सांविधिक  नियम  और
 जिनका  सभा  पटल  पर  रखा  जाना  आवश्यक

 होता  सरकारी  राजपत्र  में  प्रकाशित  होने  के  बाद  15  दिन  के  भीतर  सत्र  के  दौरान  सभा  पटल  पर  रखें
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 सभा  पटल  पर  रखे  गय  पत्र 20  1895
 )

 नए

 जाने  चाहिए  ।  सावन  के  दौरान  जारी  किये  मय  ऐसे  नियम  और  आदेश  सभा  आरम्भ  होने

 पर  15  दिन  के  भीतर  सभा-पटल  पर  रखे  जाने  चाहिये  ।  इस  मामले  में  समय  सीमा  का  उल्लंघन

 हुआ

 थ्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  श्री  सुबोध  हंसना  इसके  साथ  व्याख्यात्मक  टिप्पणी  नहीं

 जोड़  रहे

 उपाध्यक्ष  इस  मामलें  में  वह  व्याख्यात्मक  टिप्पणी  बाद  में  देंगे  ।  इसे  सभा-पटल  पर

 रखने  की  अनुमान  अध्यक्ष  महोदय  पहले  ही  दे  चुके  हैं  ।  किन्तु  भविष्य  में  15  दिन  का  समय  सीमा

 समाप्त  हो  जाने  पर  सरकार  को  उसके  साथ  स्पष्टीकरण  की  टिप्पणी  अवश्य  लगानी  पड़ेगी  ।

 हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड  का  विधिक  1971-72  और  समीक्षा

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (ait  सुखदेव  प्रसाद )
 :
 में  कम्पनी  1956

 की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत  निम्मलिखित  पत्तों  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )

 के  एक-एंड  प्रति
 सभा  पटल  पर  रखता  हू ं:

 हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड  के  वर्ष  1971-72  के  कार्यकरण  को  सरकार  दवारा
 समीक्षा  :

 हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड  का  वर्ष  1971-72  का  वार्षिक  प्रति  वेदन  तथा  लेखापरोक्षितਂ

 लेखे  और  उन  पर  नियंत्रक  और  महालेखापरीक्षक  को  टिप्पणिया  ।

 में  रखे  गय  ।  देखियें  संख्या  एल०  टी  5934/73  1]

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  व्  1971-72  का  प्रतिवेदन  मार्च  1972  तक  पुरा  हो  जाना

 चाहिए  ag  इतने  विलम्ब  से  सभाषटल  पर  क्यों  रखा  जा  रहा  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  इस  मामले  में  विलम्ब  हुआ  है  तो
 सरकार

 को  इसके  लिए  स्पष्टीकरण
 देना  चाहिए  ।

 श्री  पीलू  मोदी  :  एक  आधार  भूत  सिद्धान्त  यह  हैं  कि  जेसे  एक  नागरिक के  लिए

 कानूनों
 का  पालन  करना  अनीता

 है
 उसी  प्रकार  सरकार  के  लिए  भी  होना  कहिए  ।  यदि  सरकार

 कानूनों  का  उल्लंघन  करता  है  तो  उसके  विरुद्ध  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  ।  विलम्ब  के  लिए
 करण  दे  देना  +  पर्याप्त  नहीं

 कम चारो  राज्य  बीमा  निगम  का  वार्षिक  1971-72

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (  जी०  बेंकटास्वामी  )  :  मे  कमंचारो  राज्य  बीमा
 1948  की  धारा  36  के  अन्तर्गत  राज्य  बीमा  निगम  के  ad  1971-72

 के  वार्षिक  प्रतिवेदन
 अंग्रेजी .  संस्करण  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  गई  |  देखियें  संख्या  एल०  to  5035/73

 करर हक बलमन्य- नन  a  re
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 Statement  re  National  Rayon  Vaisakha  20,  1895  (Saka)

 Corporation  Ltd

 लक  कराती

 आ  साग
 X<Is4  सभा  a  aaa

 MESSAGES  FROM  RAJYA  SABHA

 सचिव  :  में  सभा  से  प्राप्त  निम्नलिखित  संदेशों  क  सूचना  देता

 कि  राज्य  सभा  को  वित्त  1973  के  बारे  में  जो  लोक  सभा  द्वारा
 2  मई

 1973  को  पास  किया  गया  था  लोक  सभा  से  कोई  सिफारिश  नहीं  करनी  है  ।

 कि  राज्य  सभा  ने  8  1973  को  अपनों  बठक  में  मणिपुर  राज्य  विधान  मंडल

 का  1973  पास  किया

 मणिपुर  राज्य  विधान  मंडल  का  विधेयक

 MANIPUR  STATE  LEGISLATURE  (DELEGATION  OF  POWERS)  BILL

 सचिव  a  मणिपुर राज्य  विधान  मंडल  का  1973  की  एक  प्रति

 राज्य  सभा  द्वारा  पास  किये  गये रूप  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।

 नेशनल  रेयन  कॉरपोरेशन  लिमिटेड  के  बारे  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE  NATIONAL  RAYON  CORPORATION  LTD

 कल न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नो ति राज  सिह  :
 श्री  मधु  लिमय ेने  इस  सदन में  नेशनल  रेयान  कारपोरेशन  लिमिटेड  के  कार्यों  को  संगीत  किया

 मैने  तथ्यों  को  सुनिश्चित  करने का  वचन  दिया  था  और  यह  वक्तव्य इस  वचन  के  अनुसरण
 में  दिया  जा  रहा

 नेशनल  रेयान  कारपोरेशन  लिमिटेड  बम्बई  ने  व्यापार  के  बहुत  से  कार्य  सम्पादन  करने  जिसमें

 निदेशकों  के  निर्वाचन  सम्मिलित  अपनी  26  वीं  वार्षिक  महा-सभा  को  11-5-1973  को  सम्पन्न

 करने  के  लिए  बुलाया  है  |  इस  मामले के  बारे में  कम्पनी  विधि  बोर्ड  द्वारा  कुछ  हिस्से धारियों  से  उनके

 विदेशी  भाई  शंकर  मांगा  और  गिरधर  लाल  के  माध्यम  से  कम्पनी  1956  की  धारा

 250  के  अन्तगंत  कपाडिया  मसीह  से
 अधिपान  हिस्से धारियों  द्वारा  मताधिकारों  के  प्रयोग  के  अवरोधक

 आदेश  जारी  करने  के  लिये  एक  आवेदन-पत्न  प्राप्त  हुआ  जिससे कि  सेवा
 निदेशकों  के  स्थान  पर  अपने  मनोनीत  सदस्यों  को  निर्वाचित  कराने  में  सफल  न  हो  सके  ।  कम्पनी  में

 अधिमान  हिस्से धारियों  को  समान  मताधिकार  प्राप्त  है  जेसा  कि  कम्पनी  1956  की  धारा

 90  में  उल्लिखित  व्यावृत्ति  उपबन्धों  के  आधार  पर  साम्य  हिस्से धारियों  को  प्रदत्त  ।

 हिस्से धारियों  द्वारा  अपनी  याचिका  में
 अभिव्यक्त  आशंका  यह  हैकि  यदि  कपाडिया  अपने  मनोनित

 व्यक्तियों
 को  निर्वाचित  कराने  में  सफल  हो  गये  तो  उन्हें  कम्पनी

 के  निदेशक
 मंडल

 में  बहुमत  प्राप्त  हो
 व  इस  प्रकार  कम्पनी  के  कार्य  कलापों  पर  उनका

 पूर्ण
 नियंत्रण

 हो
 जायेगा  ।  इस  आवेदन-पत्र

 के
 प्राप्त  होने  पर  कम्पनी  विधि  बोर्ड  ने  इस  विषय  की  जांच  की  एवं  सम्बधित  पार्टियों  से  अपने

 अभ्यावेदन  प्रस्तुत  करने  के  लिए  कहां  ।  इसी  मध्य  कम्पनी  कम्पनी  विधि  बोर्ड  को  तार  द्वारा  सूचित
 किया  है  कि  हिस्से धारियों  ने  दिनांक  11-5-1973  को  होने  वाली  वार्षिक  साधारण  बैठक  में  प्रस्तुत
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 10  1973  नेशनल  रयान  कारपोरेशन

 लिमिटेड  के  बार  में  वक्तव्य

 किये  जाने  वाले  श्री  रसिक लाल  चिनाय  के  निदेशक
 के  पद  से  हटाने  सम्बन्धी  संकल्प

 के
 नोटिस

 को

 वापिस  लिया  तथा  साथ  ही  आवेदनकर्ताओं  कम्पनी  अधिनियम  की  धारा  250
 के

 अस्तंगत

 आवेदन-पत्र  को  भी  वापिस  ले  लिया  है  व  इसी  कारण  कम्पनी  आवेदन-पत्र  में  वाणी  आरोपों  पर  कोई

 लिखित  अभ्यावेदन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रही  आवेदन-कर्ताओं
 के

 विदेशी  भाई  शंकर  मांगा  व  गिरधर

 लाल  ने  भी  कम्पनी  विधि  बो  को  तार  द्वारा  सुचित  किया  है  कि  उनके  द्वारा  प्रस्तुत  की  कम्पनी

 अधिनियम  की  धारा  250  के  अन्तगंत  उनके  विघार्थियों  द्वारा  वापिस ले  ली  गई  है  एवं  उन्होंने

 आवेदन-पत्र  पर  कार्यवाही  न  करने  के  लिये  भी  कम्पनी  विधि  ats  से  निवेदन  किया  है  ।

 कम्पनी  fafa  बो  अपने  दिनांक  30-6-1971  के  आदेश  द्वारा  कम्पनी  1956

 की  धारा  408  के  अंतगर्त  30-6-1971  से
 दो  वर्ष

 की
 अवधि

 के
 दो  निदेशक  नियुक्त  किये

 इन  सरकारी  निदेशकों  के  पद  की  अवधि  29-6-1973 को  समाप्त  हो  जायगः: ॥  ।  इस  विषय पर  भी

 हिस्से धारियों  उनके  वादेक्षक  भाई  शंकर  कांगा  व  गिरधर  लाल  के  माध्यम  से  एक  आवेदन  पत्र

 प्राप्त  हुआ  है  कि  सरकार  धारा  408
 के

 अन्तर्गत  पुनः  अवधि के  लिए
 निदेशक  नियत  कर े।

 कम्पनी  अधिनियम  की  धारा  408  के  अन्तगंत  आवेदन-पत्न  में  वाणी  आरोपों  की  दृष्टि  से  कम्पनी

 विधि  बो  कथित  उपबन्धों  के  अन्तर्गत  अपेक्षित  जांच  इस  विचारों  कर  रहा  है  कि  क्या  सरकारी  निदेशक

 अवधि  के  लिए  नियुक्त  किये  जा  सकते है  ।  ऐसी  आशा है  कि
 कम्पनी  विधि  बोर्ड  कम्पनी

 कारण  बताने  का  सुअवसर  प्रदान  करने  के  समुचित  कार्यवाही  करेगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपको  नियमों  की  जानकारी  है  ।  नियम  372  के  अन्तर्गत  वक्तव्य  दिये  जाने
 के  बाद  कोई  प्रश्न  नहीं  उठाया  जा  सकता  ।  लेकिन  नियम  342 के  अन्तगंत इस  विषय  पर  चर्चा

 की  मांग  की  जा  सकती  लेकिन  अभी  नहीं  ।

 Shri  Madhu  Limaye  (Monghyr)  नन ॥  am  talking  of  another  thing.  When  a  Minister
 makes  a  statement  of  his  own  then  it  is  under  Rule  372  but  the  statement  which  he  has  given
 now  is  on  the  direction  ofthe  Chair.  I  raised  the  matter  under  Rule  377  and  then  the  chair
 ordered  him  to  make  a  statement  today.  Now  I  want  a  clarification  on  one  thing.  He  said  some
 thing  about  shareholders.  He  should  have  given  the  statement  on.  the  point  raised  by  me  and
 net  regarding  shareholders.  Your  ruling  will  be  seen.  I  want  to  draw  the  attention  of  the
 hon.  Minister  through  you,  Sir,  to  Sec.  408,  Sub  Sec.  (5).  That  is  the  real  thing.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नियम  377 के  अंतगर्त  वक्‍्तन्य दिय जाने के दिये  जाने  के  बाद  आप  शायद  स्पष्टीकरण
 की  मांग  कर  सकते

 Shri  Madhu  Limaye  :  You  may  see  Sub  Sec.  (5)  of  Sec.  408  which  says

 *‘No  change  in  the  Board  of  Directors  made  after  a  person  is  appointed  or  directed
 to  hold  office  as  a  Director  or  Addl.  Director  under  this  Section  shall  »  SO
 long  as  such  Director  or  Addl.  Director  holds  office,  have  effect,  unless  confirmed
 by  the  Central  Government.”’

 what  I  want  to  say  is  that  their  term  is  expiring  in  June,  and  after  that  new  Board  of  Direc  -
 tors,  which  willbe  elected  tommorow,  will  take  change.  If  their  term  is  extended  now  then
 the  Government  can  ask  the  company  not  to  effect  any  change  in  Board  of  Directors
 without  its  permission.  Kapadia  is  irying  to  ca  pture  the  management  of  this  company. Caustic  soda  was  sold  to  other  people  in  addition  to  the  consumers.  There  is  a  question  of
 income  to  the  Government  to  the  tune  of  Rs.  Eight  Crore  twenty-
 in  public  interest.  The  company  will  be  ruined.  The

 five  lakhs.  I  am  speaking
 n  you  will  increase  the  excise  duty  on

 us.  General  Public  will  have  to  pay  tax.  I  am  ther  efore,  vigilant  and,  trying  to  draw  the
 attention  of  the  Government  and  I  want  an  announcement  also  from  the  Hon.  Minister that  Government  will  not  allow  any  attempts  to  effect  chan  ges  on  the  basis  of  majority  and
 urgency.  The  Hon.  Minister  is  not  giving  any  reply  to  it  but  he  is  telling  us  here  what  the
 shzre  holders  have  done.

 93



 Statement  re-National  Reyon  May  10,  1973

 Corporation  Ltd

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नियम  377  के  अंतगर्त  वक्तव्य  दिय  जाने  के  बाद  आप  शायद  स्पष्टीकरण

 की  मांग  कर  सकते ष्ह्

 श्री  डा०  आर०  चव्हाण  :  श्री  मधु  लिमय  द्वारा  उठाया गया  प्रश्न  धारा  408(5)  से  सम्बन्धित है
 जिसमे  उल्लेख  किया  गया  है  कि

 इस  धारा  के  अधीन  निदेशक  अथवा  अतिरिक्त  निदेशक  का  पद  धारण  करने  के  लिये

 नियुक्ति  निर्दिष्ट  व्यक्ति  के  उक्त  पदों  पर  बने  रहने  की  अवधि  में  निदेशक  मंडल  में  किया

 गया  कोई  परिवर्तन  प्रभावी  नहीं  होगा  जब  तक  कि  केन्द्रीय  सरकार  उसका  पुर्नगठन  कर  देਂ

 Shri  Madhu  Limaye:  The  term  of  the  Directors  is  expiring  on  2gth  June  and  there
 will  pot  be  any  need  of  any  commission  thereafter.  I  am  worried  about  the  fact  that  there
 will  not  be  any  sitting  of  the  House  on  agth  June

 ay yy  डी०  आर०  चव्हाण  मेंने  अपने
 वक्तव्य

 के  पहले  भाग
 में  स्थिति  स्पष्ट  कर  दी  है

 ।
 शेयर  होल्डरों

 के  सालिसिटर  ने  नियम  250  के  अन्तरगत  आवेदन  दिये थे  ।

 Shri  Madhu  Limaye  The  Hon.  Minister  should  reply  to  it  that  there  will  be  no  change
 in  the  Board  of  Directors.  Mr.  Sidhu  Kapadia is  the  Director  of  Maruti  Ltd.  that  15  why  we
 ar2  not  getting  any  reply  otherwise  we  would  have  got  the  reply  in  halfa  minute.

 उपाध्यक्ष  महोदय  नियम  377  के  अन्तगंत  विस्तार  से  चर्चा  नहीं  की  जा  सकती  |

 श्री  सी०  एस०  स्टीफन  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न है  ।  नियम  377  के  अंतगर्त  ऐसी

 कोई  व्यवस्था  नहीं  है  कि  मंत्री  महोदय  को  कोई  वक्तव्य  देना  चाहिये  ।  अतः  इस  बारे  में  वक्तव्य  देने

 के  लिये  निदेश  देने  के  लिये  कोई  प्रक्रिया  होनी  चाहिये  ।  मैं  इस  बारे  में  स्पष्ट  विनिर्णय  चाहता
 =  क्या

 मंत्री  के  वक्तव्य  पर  प्रश्नोत्तर  की  अनुमति  दी  जा  संकती  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  अध्यक्ष  महोदय  को  इस  सम्बन्ध  में  निदेश  देने  का  अधिकार  लगभगरप्रा
 तीन

 ही  नियम  377 के  अन्तर्गत  वक्तव्य  दिये  जाते  तहह  |  अनेक
 बार  सदस्यों ने  नियम  377 के  अन्तरगत

 मामले  उठाये  हैं  और  मंत्री  महोदय  ने  उनके  उत्तर  दिये  और  मामले  समाप्त हो  गये  ह  ।  इस  नियम

 के  अधीन  कुछ  स्पष्टीकरण  की  अनुमति  दी  जा  सकती  है  लेकिन  विस्तार से  चर्चा  कीं  अनुमति  नहीं

 दी  जा  सकती  |

 मुझे  बतलाया  गया  है  कि
 अध्यक्ष  महोदय  ने  यह  निदेश  दिये हैं  कि  जहां  तक  इस  मामले  का  प्रश्न

 है  इस  मामले
 को

 मंत्री  महोदय  इच्छा  पर  छोड  दिया  जाना  चाहिये  यदि  बह  उत्तर  देना
 चाहें

 तो

 उत्तर  दे  सकते  यदि  वह  उत्तर  नहीं  देना  चाहते  तो  मामला  वहीं  समाप्त  कर  feat  जाना  चाहिये

 Shri  Madhu  Limaye  The  Hon.  Minister  should  say  that  there  will  be  no  change
 in  the  Board  of  Directors.  I  want  nothing  more.  The  Government  will  not  allow  anv  change;
 he  may  say  that  much  only.

 at
 सी०  एम०  स्टीफन

 :
 मैँ

 आपके
 इस

 निर्णय  से  सहमत  हूं  कि
 जैसे

 ही  मंत्री  महोदय  द्वारा  वक्तव्य

 दिया  जाये  मामले  को  वहीं  समाप्त  कर  दिया  जाना  चाहिये  और  उस  मामले  पर  विस्तार  से  चर्चा  नही  की

 जानी  चाहिये  यदि  उस  मामले
 पर  सदस्य  और मंत्री के  बीच  चर्चा  किये  जाने  की  अनुमति दी  जाती

 है  तो
 वह  मामला  सभा  की  सम्पत्ति  हो  जाती  है  और  अन्य  सदस्यों  को  भी  चर्चा  में  भाग  लेने  की
 दी  जानी  चाहिय े।
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 20  1895  नियम  377  के  अन्तर्गत  मामले

 ait  इन्द्रजीत  गीत  :  यदि  श्री  मधु  लिमये  प्रश्न  के  माध्यम  से  स्पष्टीकरण  चाहते  हैं  तो

 इसमें  क्या  टूटी  है  ।  वहू  इस  बारे  में  केवल  इसलिए  स्पष्टीकरण  मांग  रही  है  क्योंकि  बोर्ड  के  निदेशकों की
 आज  बठक  होनी  यदि  माननीय  मंत्री  उत्तर  देने  के  लिये  मै था रहे  तो  उत्तर  दे  दें  अन्यथा  मना  कर

 श्री  भागवत  झा  आज़ाद  :  जब  कभी  नियम  377  के  अन्तर्गत  कोई  मामला  उठाया

 जाता  है  तो  हम  आशा  करते  हैं  कि  मंत्री  महोदय  उस  मामले  के  बारे  में  उत्तर  देंगे  ।  यदि  मंत्री  महोदय  के

 उत्तर  दिये  जाने  के  बाद  भी  कोई  शंका  बनी  रहती  तो  हमें  उसके  बारे  में  माननीय  मंत्री  से  उत्तर

 पाने  का  अधिकार  है  ।

 उ ,/ध्यक  महोदय  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैंने  श्री  मधु  लिमये  को  स्पष्टीकरण  की  अनुमति
 देदी  हिंदी  माननीय  मंत्री  चाहें  तो  वह  इस  बारे  में  उत्तर  दे  दें  और  यह  मामला  समाप्त  समझा  जाना

 चाहिये  ।

 द द न  चव्हाण  :  श्री  मधु  लिमये  का  प्रश्न  धारा  408  की  उपधारा  (5)  से  सम्बन्धित है  |

 विशेष  परिस्थिति  उत्पन्न  होनें  पर  हो  उक्त  प्रश्न  उठ  सकता  है  i  वेस  स्थिति  उत्पन्न  होने
 पर  इस  बारे  में  निर्णय  किया  जायेगा  ।  सरकार  के

 सामने  ऐसा  कोई  मामला  न  होने  पर  मैं  इस
 मामले  में  कोई  निर्णय  नहीं  ले  सकता  ।

 काट

 नियम  377  के  अन्तर्गत  मामलें

 MATTERS  UNDER  RULE  377

 त्रिपुरा  में  बाढ़

 ai  बं०  क०  दास  चौधरी  :  यह  समाचार  प्राप्त  हुआ  है  कि  त्रिपुरा  की  राजधानी

 अगर तल्ला  में  तथा  इसके  निकटवर्ती  क्षेत्रों  में  भारी  बांध  आने  के  कारण  बहुत  से  लोग  बेघर  हो  गये  हैं  बौर

 अनेक  स्थानीय  संस्थाएं  और  कार्यालय  भी  बाढ़  की  चपेट  में  आ  गये  हैं  ।  त्रिपुरा  के  मुख्य  मंत्री  ने  बाढ़

 राहत  कार्यवाही
 के  लिये  भारत  सरकार  को  एक  संदेश  भेजा  एक  या  दो  खुली  कॉल्टर  भी  वहां  भेजे

 गय  ह्

 ~
 उक्त  क्षेत्र  पर  यह  अभूतपूर्व  विपदा  आ

 गई  भारत  सरकार  को  वलीपुरा  में  शीघ्र  राहत  सामग्री
 भज  नी  चाहिये  ।  सीमावर्ती  सुरक्षा  बतौर  सैनिको  को  बाढ़  राहत  कायें  में  लगाया  जाना  चाहिये  अन्यथा

 राज्य  में  स्थिति  बहुत  खराब  हो  जायेगी  |

 घी  बीरेन  ee  :  गत  दो  वर्षों  से  त्रिपुरा  को  सुखे  का  सामना  करना  पड़  रहा  है
 वहां  267  व्यक्तियों  की  भूख  से  मृत्यु हुई  है

 सरकार  ने  लोगों  की  उपेक्षा  की  है  और  खाद्यान्नों
 की  उचित  समय  पर  सप्लाई  करने  में  लापरवाही

 बरती

 यदि  स्थिति  को  सुधारने  के  लिये  शीघ्र  कार्यवाही  नहीं  की  गई  तो  सैकडों  लोगों  के  मरने  की  सम्भावना

 है  क्योंकि  त्रिपुरा  में  रेल  योग्य  सड़क  नहीं  है  और  खाद्यान्नों  को  मोटर  द्वारा  ले  जाना  पड़ता  है  और  सडकें

 बहुत  बुरी  हालत  में  राज्य
 की  स्थिति  बहुत  खराब है

 ।  सरकार  को  राज्य  की  स्थिति के  बारे  में  शीघ्र
 वक्तव्य  देना  चाहिये  और  यह  बताना  चाहिये  कि  त्रिपुरा  के  लोगों  की  इस  स्थिति  में  कैसे  रक्षा  की  जायेगी  ।
 राज्य  में  लगाई  धारा  144

 को
 वापिस

 लिया  जाना  चाहिय े।
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 Matters  Under  Rule  377  Vaisakha  20,  1895  (Saka)

 कलकत्ता  स्थित  xavier  वाणिज्य  दूतावास  एक  कर्मचारी  की  कथित  आपत्तिजनक  गतिविधियां

 शय  एस०  एम०  बनर्जी
 :  हमे  आज  के  पेट्रियट  से  पता  लगा

 है  कि
 कलकत्ता  स्थित

 अमरीकी

 वाणिज्यिक  दूतावास  में  राजनयिक  अधिकारी  श्री  पीटर

 '

 बदले  बहुत  आपत्तिजनक  गतिविधियों  में  लगे

 हुए  हैं  और  यह  विश्वसनीय  सूत्र  से  ज्ञात  हुआ  है  कि  भारत
 सरकार

 ने  उनसे  भारत  छोड़  देने  का  अनुरोध
 किया  था  ।  यह  बताया  गया है  कि  वह  अमरीकी  गुप्तचर  एजन्ट  भारत  स्थित  अमरीकी  राजदूत  ने

 यह  बताया  है  कि  वह  अमरीकी  गुप्तचर  एजेंट  नहीं  हैऔर  वह  बुर  व्यक्ति  नहीं हैं  ।

 आनन्द  मार्गी  अवधूत  के  आत्म  दाह  के  मामले  में  किसी देश
 की

 राजनयिक  कार  का  भी  सम्बन्धित

 होना  बहुत  महत्वपूर्ण
 बात

 हजारीबाग
 में  साम्प्रदायिक  दंगे

 होने  से  पूर्वे  उन्हें  वहां  देखा  गया  था
 और  फिर  भी  उन्हें  देश  से  बाहर  नहीं  भेजा  गया  ।  गंगटोक  में  भी

 वह  संदेहप्रद  गतिविधियों
 में  लगे  थे  ।

 वह  बिहार  और  उड़ीसा  में  महत्वपूर्ण  नेताओं  जिनमें  कांग्रेस  नेता  भी  शामिल  सम्पर्क  बनाये

 हुए  हैं

 उसे  भारत  स्थित  अमरीकी  दूतावास  के  अमरीकी  मुख्य  गुप्तचर  एजेंट  से  मागं दर्शन  प्राप्त  हो  रहा  है  ।

 कया  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  निर्णय  लिया  है  ।  यदि  अमरीकी  cara  उस व्यक्ति  का  शीघ्र

 कतरण  नहीं  करता  है  तो  में
 मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  इस  बारे  में  उचित  कार्यवाही  करें

 और  उस  व्यक्ति को  हिरासत में  ले  लें

 सरकार  ने  सर्वोच्च  न्यायालय  के  निर्णय  के  बाद  भी  अनेक  लोगों  को  नहीं  छोड़ा  है  ।  वह  देश  में  बिना

 रोक  टोक  घूम  रहा  विदेशियों  के  साथ
 इस

 बारे  में  पक्षपात  नहीं  किया  जाना  चाहिये
 ।

 उसे

 अब  तक  गिरफ़्तार  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ।  यह  बहुत  गम्भीर  मामला  है  और  माननीय  मंत्री

 को  इस  बारे  में  एक  वक्तव्य  देना  चाहिये

 इडियन  एयरलाइन्स  द्वारा  विमानों  को  खरीद

 ज्योति  बसु  :  में  बोइंग  विमानों  की  खरीद के  बारे में  मामला  उठाना

 चाहता  हूं  ।  आप  मुझे  उक्त  मामले
 को

 उठाने
 की

 अनुमति  क्यों  नहीं  देते
 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 आप  अपने  विषय  पर  अधिक  जोर  न

 दें  ।  मैं  इस  मामले  को  अध्यक्ष  महोदय  को

 भेज  दूंगा  ।

 है  ज्योतिमंय  बसु  :  मेंने  इस  विषय  में  पहले  नोटिस  दिया  था  ।  इस  मामले  पर  मनमाने  लग  से  निर्णय

 नहीं  किया जा  सकता  ॥

 इंडियन  एयर  लाइंस
 से  सम्बन्धित  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  प्रकाशित  हो  गई  है  लेकिन  उसे

 सस्

 सदस्यों  में  वितरित  नहीं  किया  गया  है  ।  इंडियन  एयर  लाइंस  के  अनेक  अधिकारियों  का  बोइंग  की  खरीद

 से  सम्बन्ध है  योजना की  प्रतियां
 संसद्‌  सदस्यों  में  वितरित  नहीं

 की
 गई  हैं

 ।  यह  बहुत  गम्भीर  मामला

 है  और  इस  बारे  में  मंत्री  महोदय  को  वक्तव्य  देना  चाहिये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  चूंकि  माननीय  सदस्य  इस  बारे  में  चिन्तित  हैं  अतः  यदि  वह  मंत्री  महोदय  के

 उत्तर की  प्रतीक्षा  करते तो  अच्छा  रहता  ।

 ay  ज्योतिर्मय  ब्रूस  सरकार
 पहली

 बार
 पांचवी

 पंचवर्षीय  योजना  में  विदेशी  मुद्रा  में  175  करोड़

 खर्च  कर  रही  अमरीका  सरकार  ऐसा  षडयंत्र  फैलाना
 चाहती  है  जिससे  हम  विश्व  के  देशों  से  अपनी

 खरीद  न  कर  सकें  ।  इंडियन  एयर  लाइंस  से  सम्बन्धित
 पाँचवी

 पंचवर्षीय  योजना  का  प्रतिवेदन  तैयार  है

 लेकिन  उसकी  प्रतियां  संसद्‌  सदस्यों को  नहीं
 दी

 गई  हैँ
 ।  ऐसा  जानबूझकर किया  गया  सरकार  को

 इस  बारे में  एक  वक्तव्य  देना  चाहिय
 और

 इस  बात  का  आश्वासन  देना  चाहिये
 कि

 ऐसी  कोई  कार्यवाही

 नहीं  की  जानी  चाहिये  जिससे  देश  का  अहित  हो  ।
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 10  1973  दंड  संहिता  विधेयक

 दंड  प्रक्रिया  ग  विधेयक

 GODE  OF
 GRIMINAL  PROCEDURE  BILL

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  इस  विधेयक  पर  आगे  चर्चा  इससे  पहले  कि  में  श्री

 चावड़ा  को  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  के  लिये  कहूं  संसदीय
 कायें

 मंत्री  कुछ  कहना  चाहते  हें

 dada  कांय  मंत्री  (at  शक्  qa  उपस्थित  सब  सदस्यों  और  अपने  सहयोगी

 से  इस  बारे  में  विचार  विमर्श  किया  है  और  मेने  उन्हें  बताया  है  कि  सभा  की  यह  इच्छा

 कि  इस  विषय  पर  खंडवार  चर्चा  को  आगामी  सत्र  के  लिये  स्थगित  कर  दिया  जाये  ।  मेरे  सहयोगी

 इस  बात  से  सहमत  हो  गये  विरोधी  पक्ष  की  भी  यही  इच्छा  है  कि  इस  विषय  पर  चर्चा

 अगले  सत्र  तक  के  लिये  स्थगित  कर  दी  जाये  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  म  आशा

 करता  हूं  कि  इस  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  कर  कोई  आवश्यकता  नहीं  होगी  ।

 भरा  दिनेश  avert  :  भारतीय  दण्ड  संहित  में  संशोधन  करने  के  लिये  विधेयक  राज्य  सभा

 की  संयुक्त  समिति  को  भेजा  गया  जब  तक  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  में  संशोधन  करने  सम्बन्धी  विधेयक

 दोनों  सदनों  द्वारा  पारित  नहीं  कर  दिया  जाता  तब  तक  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  में  संशोधन  करने  सम्बधी

 विधेयक  पर  चर्चा  नहीं  की  जानी  चाहिये  अन्यथा  बहुत  सी  पेचीदा  बातें  उत्पन्न  हो  जायेंगी  ।

 श्री  एच०  QAo  uae  )
 :  विधेयक  पर  खंडवार  चर्चा  के  लिये  बहुत  कम  समय  निर्धारित  किया

 गया  है  ।  इस  विधेयक  का  अध्ययन  करने  तथा  इस  पर  संशोधन  प्रस्तुत  करने  के  सदस्यों  को  अधिक

 समय  की  आवश्यकता  होगी  |  मेरा  विचार  है  कि  इस  विषय पर  सामान्य  चर्चा
 को

 भी  स्थगित  कर  दिया

 जाय  जिससे
 इस

 विषय  पर  उपयोगी  चर्चा  की
 जा  सके

 ह

 प्रो०  मधु  इज़्ज़त  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  इस  विधायक  पर  दोनों  सदनों  की  संयुक्त

 समिति  ने  विचार  किया  था
 ।

 खण्ड  10,  11  और  12  के  बारे  में  कोई  मतभद  नही  था  और  सरकार  ने  उन्हें
 स्वीकार  भी  कर  लिया  है  ।  संयुक्त  समिति  दरा  पारित  रूप  में  इस  सीधे  थक  को  राज्य  सभा  में  प्रस्तुत  किया

 गया  ।  इस  अवस्था  में  सरकार  को  स्वयं  या  सदस्यों  के  अनुरोध  पर  उपरोक्त  खण्डों  को  विधायक  में  से  निकाल

 देने  का  कोई  अधिकार  नहीं  है  ।  मेरे  विचार  में  यह  विशेष/धिकार  का  उल्लंघन  है  ।  में  ने
 अध्यक्ष  महोदय

 को

 विशेषाधिकार  का  मामला  उठाने  की  अनुमति  प्राप्त  करने  के  लिये  सुचना  दी  है  |

 Shri  Madhu  Limaye:  There  can  pe  no  further  discussicn  after  what  Shri  Dandavate
 had  said.  H>  has  placed  a  very  good  point  before  you.  How  they  have  withdrawn  it  without
 oDtaining  the  decision  of  the  Joint  Committee  in  this  regard  which’  is  a  Committee  of  both

 The  Members  of  Rejya  Sabha th~  Houses,  and  without  taking  Lok  Sabha  into  confidence.
 had  the  liberty  but  Government  had  no  liberty.  Shri  Mirdha  is  answerable  to  this  House
 trrespective  of  the  fact  whether  he  is  a  Membcr  of  other  House.
 of  ths  care  You  may  give  your  ruling

 ful  consideration  on  the  point  raised  by  Shri  Dandavate.  first  of  all  you  give  your
 ruling  in  this  re  gard  as  it  is  question  of  prestige  of  the  Joint  Committee.  After  that  you  may
 allow  further  d  iscussion  if  you  want  to.

 उपाध्यक्ष  महिला  :  जहां  तक
 इस  विधेयक  पर  विचार  करने  की  अनुमति का  सम्बन्ध  है  सभा

 को  प्रस्तावक  को  विधयक  प्रसतुत  करने  की  अनुमति  देने  से  पहले  विचार  करना  चाहिये a.
 में  इस  पर  बिना  विचारविभशें  किये  अपना  विनिर्णय  नहीं  दे  सकता  ।  जहां  तक  इस  चर्चा  को
 स्थगित  करने  का  सम्बन्ध  यह  एक  अलग  प्रश्न  है  ।

 प्रो०  मत  दंडवते  पहले  भी  चर्चा  के  दौरान  इस  प्रकार  के  व्यवस्था  के  प्रश्न  उठाय  जाते
 —— ay

 Qt  जह  मामले  उठाये  जा  सकते

 ad

 यह  बात  ठीक  नहीं  है  कि  केवल  आरम्भ  में
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 :  मुझे  इस  मामले  का  अध्ययन  करन ना —_—_- I! Stat  ।  मे  इसका  अਂ

 कता  |  परंतु  मैं  केवल  इसे  अधार  पर  चर्चा  को  स्थगित  नहीं  कर  सकता  |

 1
 मता

 ल
 नहीं

 एच०  एम॑०
 पटेल  :  यह  बात  चर्चा  को  स्थगित  करने  के  लिये  काफी  मह

 पुत्र
 है

 क्यों  कि  इस  में  कहा  गया  है  कि  इस  सभ  के
 महत्वपूर्ण

 अधिकार  उल्लंघन  हुआ

 संयुक्त  समिति  कुछ  निष्कर्षो पर  पहुंचो  ay  परंतु  मंत्रा  महोदय  राज्य
 सभा

 में  इस  सबसे  ग

 ति  प्राप्त  किये  बिना  कुछ  खण्डों  को  निकाल  देने  पर  सहमत  हो  गये  हैं  ।  यह  बहुत  अनुचित

 बात  है  और  जब  इस  मामल  पर  विनिणंय  नहीं  दिया  जाता  तब  तक  इस  चर्चा  को  raft

 करना  उचित  होगा  ।

 गह  मंत्रालय  तथा  कार्मिक  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  राम  निवास  !  संयुक्त  समिति

 कों  भारतीय  दंड  संहिता  के  बारे  में  अपने  प्रतिवेदन  को  अन्तिम  रूप  देने  में  समय  लगेगा  औ

 संयुक्त  समिति  का  काम  पुरा  होने  तक  इस
 विधेयक

 पर  चर्चा  स्थगित  कर  देना  आवश्यक  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  इस  बात  पर  सहमत  हो  गय  थे  ।  संयुक्त  समिति  ने  कुछ  सिफारिशें  की

 थी  जिनसें  राज्य  सभा  सहमत  नहीं  हुई  और  इस  मामले  को  विशेषाधिकार  का  उल्लंघन  बताया

 जा  रहां  विशेषाधिकार के  मामले
 की  व्यवस्था

 के  प्रश्न  के  रूप  में  नहीं  उठाया
 जा

 सकता

 फिर  भी  उपाध्यक्ष  महोदय  जेसा  चाहें  इस  मामले  को  निपटा  सकते

 प्रो  मघ  दत
 :

 बात  यह  नही ंहै  कि  राज्य  सभा  ने  स्वीकार  नहीं  कियां  है  बल्कि  are

 मे  ने  उक्त  खण्डों  को  निकाल  देने  की  स्वीकृति दे  दी

 जो  राम  निवास  मिर्धा  !  बात  यह  है  कि  जब  संयुक्त  समिति  कोई  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करती

 तो
 कोई

 सभा  किसी  प्रकार  का
 कोई

 संशोधन  स्वीकार  नहीं  कर  सकती  ।  यदि  र सदस्य

 1  तके  स्वीकार  कर  लिया  जाये  तो  उसका  अथ  यह  होगा  कि  संयुक्त  समिति  ने
 कुछ

 E सभा  उसे  में  कोई  फेरबदल  नहीं  करनी ।  जहाँ
 तक  चर्चा  को

 स्थगित  करने  का  सम्बन्ध

 स  विधायक  पर  विचार  कर  लेते  हैं  और  खण्ड वार  चर्चा  आगामी  सत्र  तक  स्थगित  कर  सकते

 fae  |

 प्रो  मधु  दंडवत े:
 मेंने  जो  प्रक्रिया  सम्बन्धी  प्रश्न  |उठाया  ag  महत्वपूर्ण  है  सरक  बारे

 विचार  विमर्श  करके  अपना  विनिर्णय  दे  दें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  में  जल्दबाजी  में  कोई  विनिर्णय  नहीं  देना  चाहता  ।

 संसद  कार्यमंत्री  क्०  :  इस  विधेयक  पर  चार  बजे  तक  चर्चा  की
 जायेगी

 we
 द  में  आगामी  aa  तक  स्थगित  कर  दी  जायेगी ।

 थ

 श्री  faa  रंजन  दास  ast  :  मेरा  निवेदन  az  2  कि  जब
 मूल  कठिनाइयों

 निराकरण  अभी  नहीं  किया  जा  रहा  है  तो  चाहे  सदस्य  सामान्य  चर्चा  में  भाग  ले ंत  भी

 तका  कोई  लाभ  नहीं  होगा
 में  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  इस  चर्चा  सें

 लाभ  होगा  विशेषकर  जब  विधेयक  की  अधिकांश  समस्याओं  पर  अभी  चर्चा  की  जानी  है
 ?

 थी  पोल  मोदी  :  जसा  कि  कहा  गया  इस  विषय  पर  चर्चा  करना  निरर्थक

 भि
 इसी  लिये  सुझाव  दिया  था  कि  हमे  मध्याह्न  भोजन  के  लिये  सभा  स्थगित  कर  देनी

 at  ष् ०  एस०
 चावड़ा

 :
 मेरा  अनुरोध  यह  है  कि

 भारतीय
 दंड  संहिता  दस

 चार

 होने  तक
 इस  विधेयक  पर  चर्चा  स्थगित  कर  देनी  में  प्रस्ताव  को  प्रस्तुत  नहीं  कर

 राज्य  दंड  संहिता  सारभत
 विधि  है  लोर  आपराधिक

 प्रक्रिया  संहिता  प्रक्रिया  सम्बन्धी

 क
 ह
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 A
 विधि  भारतीय  दंड  संहिता  के  खण्ड  a  और  दो  में  परस्पर  विरोध  है  और  इसमें  संशोधन

 किया  जाना  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  इस  चर्चा
 को

 आगामी  aa
 तक

 स्थगित

 करने  की  बजाय  तब  तक  स्थगित  कर  देना  चाहियें  जब  तक  भारतीय  दंड  संहिता  पर  विचार

 पूरा न  हो  जाये  ।

 मैं  दूसरी  बात  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  आपराधिक  प्रक्रिया  1898
 और

 अपराधिक

 प्रकिया  1972  के  तुलनात्मक  खण्डों  की  मांग  करते  हुए  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाया  था  ।

 इस  लिये  इसको मंत्री  महोदय  ने  कहा  था  कि  यह  सम्भव  नहीं  है  और  समय  कम

 चालित  किया  जाना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :.  उसको  परिचालित  कर  दिया  गया  जिस  सदस्य  ने  सुचना  दी  थी

 वहू  भी  विधेयक  प्रस्तुत  नहीं  करना  चाहत े।  यह  बात  यहीं  समाप्त  होती  है

 Shri  Ramavatar  Shastri  (Pataa)  :  May  I  know  whether  discussion  on  it  will  continue

 in  next  session  or  as  has  been  said  by  Shri  Gaavda  that  let  the  I.P.C.  be  passed  first  and  then
 there  will  be  discussion.

 उपाध्यक्ष  महोदय :  मेरे  विचार  में  अब  इस  बात  पर  सहमति  है  इस  चर्चा  को  आगामी

 सत्र  में  जारी  रखा  जाये

 Shri  Naval  Kishore  Sharma  (Dausa):  have  to  say  only  this  much  about  the  {Bill
 wWaich  is  wader  coasid2ration  of  the  House  tnat  the  country  is  getting  such  a  Bill  after  many
 years  throagh  which  people  can  hope  to  get  early  justice  ana  the  procedure  will  be  simple
 and  also  efforts  have  been  made  in  this  Bill  to  remove  the  impediments  and  the  scope  of  mani-
 pulation  will  be  reauced  to  some  extent.

 I  was  a  memb>r  of  the  select  committee  which  considered  each  and  every  clause  and  all

 asp2cts  of  th:  Bill.  Toe  author  of  this  Bill  Shri  Mirdha  on  behalf  of  Government  gave  ample
 tim?  for  its  Coasideration  with  open  mind.  The  result  is  that  we  are  having  this  Bill  before
 us  in  a  good  shape.

 भी  कण  एन०  तिवारी  पीठासीन  हुए

 [  Suri  K.  N.  Tiwari  in  the  Chatr

 There  has  been  a  general  complaint  about  the  judiciary  in  the  country  that  it  takes  a
 long  time  to  get  justice.  This  is  true  also  that  cases  are  heard  for  years  together.  There  has  been
 no  time  limit  fixed  for  disposing  the  cases  in  the  lower  courts  also.  It  results  in  harassment
 to  the  psop.e.  There  is  unnecessary  expenditure  and  wastage  of  time.  If  at  all  it  can  be  redu-
 ced  it  can  be  done  by  bringing  improvements  in  the  procedure.  In  this  connection  all  those
 aspects  have  been  considered  whereby  justice  can  be  delivered  early  and  efforts  have  also  been,
 made  to  make  such  provisiors  in  the  Bill by  bringing  necessary  changes  in  the  different  pro-
 visions  of  the  Bill.  Iam  sure  that  the  people  of  this  trade  will,  in  general,  welcome  this  Bill,
 admit  that  in  this  Bill  we  have  done  much  to  change  the  old  practices.

 My  friend  Shri  Bogandra  Jha,  a  member  of  the  Communist  Party,  has  to  some  extent
 welcomed  this  Bill  but  he  has  opposed  Sec.  107,  144  and  145.  My  colleague,  who  belongs
 to  P.  M.  has  also  Opposed  these  sections.  submit  that  the  way  these  sections  have  been
 incorporated  in  this  Bill,  leave  no  scope  for  any  opposition.

 It  has  bzen  repzatedly  said  that  sec.  107  has  been  misused.  May  I  know  whether  con-
 flicts  are  taking  place  in  the  name  of  religion,  caste  and  property  particularly  in  the  name  of
 cultivation  oflaad  in  our  country.  My  own  experience  is  this  that  the  powerful  section  in  the
 villages  do  not  allow  the  poor,  Scheduled  Caste  and  Scheduled  Tribe  people  te  cultivate
 their  land  inspite  of  the  fact  that  they  got  leave  and  property  rights,  and  in  this  way  th
 Situation  of  unrest  arises.
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 [Shri  Naval  Kishor  Sharma]

 Sometimes  a  different  situation  arises  in  the  name  of  language.  Some  times  people  try

 to  take  the  law  in  thei:  own  hands  and  the  question  arises  as  to  what  the  policc  and  Govern-

 mnt  have  to  do  in  a  situation  where  the  disturbances  are  expected,  breach  of  peace  is
 imminent.  Perhaps  my  friends  in  the  opposition  think  that  police  and  Government  should
 not  do  anything  im  such  a  situation  and  if  any  body  breaks  the  head  of  the  other,  this  should

 be  allowed  to  continue.  This  is  a  very  strange  thing.  May  I  know  whether  we  want  to  create

 anarchy  by  aliowing  ail  these  thing  in  cur  country.  I  submit  that  Sec.  107  is  an  essential

 provision.

 It  can  be  said  that  it  has  been  misused  at  times  but  the  rem2dy.  does  not  lie  in  its  removal.

 If  some  p2rson  has  defect  or  a  boil  in  its  nose,  the  remedy  is  not  that  the  nose  of  the  peison

 may  be  cut.  But  itshould  be  treated.  Similarly  we  should  bring  improvements  in  the  pelice

 machinery  to  check  its  misutilization.  If  we  want  to  maintain  peace,  law  and  order  we  will  have

 to  give  some  more  powers  to  police.  We  have  to  enact  such  provision  which  can  be  used  by
 the  police.  But  ifthe  police  act  beyond  their  powers  then  I  am  not  in  favour  that  they  should

 not  be  punished.  But  it  is  wrong  to  say  that  they  should  not  get  such  powers.

 On  the  basis  of  my  experience  I  can  say  ihat  :  nctimes  poor  people  get  relief  due  to  the

 sec.  107.  Itis,  possible  that  some  influential  peopl:  may  make  its  use  but  it  is  an  administra-

 tive  matter  and  the  Ministry  of  Home  Affairs  should  issue  instructions  to  the  police  in  an  ad-

 ministrative  way  that  they  should  not  use  sec.  107  in  disputes  between  mill  ownets  and  labour-

 ers  and  other  similar  disputes  as  has  been  narrated  by  the  Members  of  the.  Opposition.  In  this
 way  the  complaint  that  influeatial  people  make  use  of  this  Section  can  be  removed.  But

 I  am  not  in  favour  of  removing  this  sec.  107  from  the  code  cn  tne  fear  that  it  may  be  misused.

 I  think  now  there  is  no  scope  for  the  misuse  of  sec.  107  keeping  in  view  the  improvements
 made  therein.

 It  is  true  that  in  old  days  the  proceedings  under  sec.  107  used  to  prolong  for  yeers  and

 the  people  were  made  to  suffer.  People  were  harassed  by  registering  cases  under  sec.  107
 and  by  issuing  notices.  But  according  to  the  provision  of  this  Bill  the  case  will]  finish  ipso

 facto  after  six  months.  Therefore  there  is  no  scope  for  harassing  anybody.  I  submit  that  the

 objections  raised  in  regard  to  sec.  107  are  not  ccrrect.

 I  also  de  not  support  the  objections  raised  in  regard  to  sec.  145.  1  feel  that  situation  doe

 arise  where  there  is  always  a  fear  of  quarrel  in  the  name  of  property  and  this  fear  has  to  be

 removed.  (0.16  way  to  remove  this  fear  is  to  knock  at  the  door  of  civil  courts.  The  civil  courts

 do  issu2  injuctions  but  the  powerful  people  pay  scant  respect  to  these  inuctions  particularly
 in  the  cases  of  cultivabte  and.  It  is  not  mentioned  in  the  inyunction  as  to  whether  the  field  has

 een  cuitivated  or  not.  The  court  meationed  in  the  injunction  that  you  are  hereby  ordered

 not  to  do  any  work  in  the  field.  But  the  person  concerned  says  that  he  has  already  cultivated

 the  land  and  the  land  is  in  his  possession.

 May  I  know  whether  there  is  any  way  out  for  the  poor  man  whose  lands  is  grabbed  by  the

 powerful  persons  and  who  fight  cases  for  years  together  on  the  earnings  from  the  land  50

 grabbed?  The  only  way  is  to  take  some  steps  through  legal  provisicns.

 There  is  everything  aliight  in  the  pelice.  But  I  do  not  favour  the  view  that  no  improvement
 should  be  brought  about.  The  provisions  are  not  bad  in  themselves  nobody  is  going  tc  suffer

 on  account  of  these  provisions.  If  there  is  any  difficulty  in  their  execution  we  must  remove

 that.

 We  have  taken  several  good  steps  through  this  Bill.  To  finish  the  committed  proceeding
 is  a  big  step  in  itseif.  The  delay  and  wastage  of  huge  money  which  occur  in  the  case  will

 now  to  :.-ed.

 WwW  e  have  changed  the  form  cf sec.  109.  No  one  can  be  arrested  in  the  name  of  ostensible
 means.  We  have  made  changes  in  the  old  practice  which  was  prevalent  since  British  period.
 Not  only  this  we  have  made  drastic  changes.  Atl  those  persons  who  indulge  in  such  activities

 and  are  nuisance  to  the  society  have  been  brought  under  the  perview  of  thissec.  The  hon.
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 Minister  has  taken  a  drastic  step  by  b-inging  under  the  छुटाए  Cw  of  this  sec.  the  blick  markete-

 ers,  and  the  prople  who  indulge  in  adulteration,  b-ibery,  boarding  and  untouchability.  All

 these  p2rsons,  who  were  indulging  in  such  a-iti-social  activities  are  being  considered  as  res-

 p2cted  persons  in  society  will  now  be  treated  like  other  ordinary  criminals.  May  now  whether

 itis  not  a  drastic  step?

 Tne  Hon.  Minister  has  taken  several  steps  in  this  Bill  which  have  given  it  a  Shape  which

 isa  revolutionary  in  itself  and  through  which  the  p2ople  wili  now  get  cheap  Justice  and  that

 too  early.  All  those  procedures  which  cause  delay  have  been  done  away  with.  The  inter-

 locutory  provision  ha;  been  removed  through  which  cases  were  prolonged  for  ten  or  fifteen

 years.  Now  it  has  been  decided  that  Session  Judge  will  give  its  verdict  on  such  revisions.
 Now  the  position  is  that  in  such  cases  of  revision  the  Session  Judge  is  afraid  of  referring  the
 case  to  High  Court  for  fear  of  its  rejection  and  structures  from  the  High  Court.  The  result  is
 that  the  case  is  reyected  and  the  concerned  party  does  not  get  any  justicc.  Several  such  provisicns
 have  been  made.  Now  only  wife  and  minors  have  the  right  of  maintenance.  A  progressive  step
 has  been  taken  by  providing  maintenance  to  the  old  parent  and  divcrced  wife:  who  have  no
 alternative  for  maintenance.  There  are  several  other  such  things.  I  subm’‘t  that  this  is  a  Bill
 which  should  be  welcomed  and  I  nope  that  my  colleagu:s  will  support  the  Bill.  Thanks.

 श्री  do  माता  गौहर  :  :  आपराधिक  प्रक्रिया  संहिता  को  1898 में  पास  किया

 गया  अंग्रेजों  ने  भारत  में  अपना  शासन  जमाये  रखने  के  लिये  यह  कानून  पास  किया  था

 आजादी  के  बाद  इस  प्रकार  के  अधिनियमों  को  अवश्य  बदला  जाना  भारत  वर्ष  1947

 में  आज़ाद  हुआ  था  परन्तु  at  1973  तक  जनता  द्वारा  निर्वाचित  सरकार  ने  उसमें  संशोधन

 करने  पर  कोई  विचार  नहीं  किया  इस  कानून  का  मुख्य  उद्देश्य  हमारे  देश  की  जनता  को

 संरक्षण  प्रदान  करना  वर्तमान  सरकार  को  इस  बात  को  सुनिश्चित  करना  चाहिये  कि  इस

 विधेयक  से  प्राप्त  शक्तियों  का  दुरुपयोग  न  किया  जाये  |  इस  कथन  में  कोई  अत्युक्ति  नहीं  होगी
 कि  वर्तमान  दफ़तर शाहू  अब  भी  वैसा  ही  व्यवहार  करते  ह  जेसा  कि  वे  अंग्रेजों  के  शासन  काल

 में  करते थे  आज़ादी  के  बाद  में  पुलिस  के  कर्तव्यों  में  परिवहन  किया  जाना  चाहिये  था

 सरदी  पुलिस  ने  जनता  की  रक्षा  के  पुनीत  कर्तव्य  को  न  निभाया  तो  लोग  पुलिस  को  अच्छा  नहीं
 समझेंगे  ।  सरकार  को  इस  सुबह  में  एक  परिपत्र  जारी  चाहिये  जिसमें  पुलिस  में  हृदय
 परिवर्तन  पर  ज़ोर  दिया  जाये  ।  उनको  कानून  और  व्यवस्था  बनाये  रखने  के  साथ  साथ  हमारे
 देश  की  जनता  की  सहायता  करनी  विधि  आयोग  ने  सामाजिक  एवं  आर्थिक  अपराधों

 के  बारे  में  28  1972  को  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  था  उन्होंने  सामाजिक  एवं
 आधिक  अपराध  करने  वालों  पर  मुकदमा  चलाने  के  लिये  प्रभावी  कायेवाह्दी  करने  हेतु  16  केन्द्रीय

 अधिनियमों  में  संशोधन  करने  की  सिफारिश  की  उन्होंने  इस  प्रयोजन  के  लिये  संविधान  में

 संशोधन  करने  की  आवश्यकता  का  भी  सुझाव  दिया  उन्होंने  यह  भी  सिफारिश  की  हैं  कि

 आपराधिक  प्रक्रिया  संहिता  में  भी  संशोधन  किया  चाहिये  ।  सरकार  को  इस  सिफारिश  को

 स्वीकार  कर  लेना  चाहिये ।  विधि  आयोग  ने  खण्ड  378  में  संशोधन  करने  का  विशेष  रूप से

 आग्रह  किया  विधि  आयोग  ने  अपना  प्रतिवेदन  28  फरवरी  1972  को  प्रस्तुत  किया  था

 और  संयुक्त  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  4  1972.
 को  प्रस्तुत  कर  दिया  उपरोक्त

 खण्ड  में  विधि  आयोग  की  सिफारिश  को  स्वीकार  नहीं  किया  गया  में  मंत्री  महोदय  से

 इस  का  स्पष्टीकरण चाहता  हूँ  |  प्रस्तुत  विधायक  पर  इस  लिये  चर्चा  स्थगित  की  जा  रही  है

 क्योंकि  इस  में  अनेक  कमियां  मंत्री  महोदय  को  चाहिये  कि  वह  इस  बात  की  ओर  ध्यान  दे

 ताकि  भविष्य  में  इस  प्रकार
 की

 गलतियां  न

 1972  में  श्री  ato  आर०  कृष्णा  एयर  की  अध्यक्षता  में  हमारे  समाज  के  निर्धन

 और  कमज़ोर  वर्गों  को  बिना  फीस  के  कानूनी  सहायता  देने  की  व्यवस्था  पर  विचार  करने  के

 t  ती मिल  में  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  ६  i ue

 Summarised.  translation  version  based  on  English.  translation  of  the  speech  delivered  in
 Tamil.
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 लिये  एक  समिति  बनाई  गई  थी  ।  ग़रीब  लोग  कानूनी  पेचीदगियों  को  समझ  नहीं  सकते  हैँ  ।

 इसी  प्रकार  पुलिस  भी  कानूनी  पेचीदगियों  को  समझने  में  असमर्थ  हैं  इसीलिये  कानून  लागू  करने

 के  काम  में  इतनी  भूलें  होती  सरकार  को  महत्वपूर्ण  अधिनियमों  का  अनुवाद  क्षेत्रीय  भाषाओं

 में  करवाना  चाहिये  और  उनकी  प्रतियां  देश  के  प्रत्येक  थाने  में  उपलब्ध  की  जानी  चाहिये  ताकि

 पुलिस  कर्मचारी  इन  अधिनियमों  के  उपबन्धों  से  अवगत  हों  और  उनको  ठीक  प्रकार  से  लागू

 कर  सकें  |

 संविधान  में  निहित  उपबन्धों  के  अनुसार  राष्ट्रपति  केन्द्रीय  सरकार  सिफारिश  पर  सर्वोच्च

 न्यायालय  भौर  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  नियुक्त  करता  परन्तु  अजीब  बात
 है  कि

 राज्यों  में  न्यायिक  दंडाधिकारियों  की  नियुक्ति  उच्च  न्यायालय  द्वय  की  जाती  है  ।  इस  मामले

 में  राज्य  सरकारों  से  कोई  case  नहीं  किया  जाता ।  न्यायिक  दंडाधिकारियों  की  नियुक्ति
 कतरण  और  पदोन्नति  का  कार्यकारी  कृत्य  है  और  यह  काम  राज्य  सरकार  के  ज़िम्मे  होना

 उच्च  न्यायालय  के  नहीं  ।  न्यायालयों  में  अनेक  मामले  विचाराधीन  पड़े  रहते  हैं  ।  इससे  वे  अधिक

 सावधान  रहेंगे  |

 1972  में  श्री  बी०  आर०  कृष्ण  अय्यंगार  की  अध्यक्षता  में  एक  विशेषज्ञ  समिति  समाज  के

 दुबई  और  निधन  वर्गों  को  कानून  सम्बन्धी  सहायता  देने  के  प्रश्न  पर  विचार  करने  के  लिए

 नियुक्त  की  गई  थी  ।  यह  समझना  ठीक  नहीं  है  कि  एक  साधारण  व्यक्ति  या  पुलिस  ऐसे

 महत्वपूर्ण  विधान  के  प्रभाव  को  यह  भी  मानना  पड़ेगा  कि  ऐसे  विधान  के  क्रियान्वयन
 a

 में  बहुत  सी  गलतियां  इस  कारण  a  at  जाती  ह  कि  पुलिस  वाले  इसके  उपबन्धों  को  पुश्त

 नहीं  समझते  इसलिए  यह  आवश्यक  है  कि  विधान  का  सभी  प्रादेशिक  भाषाओं  में  अनुवाद
 कराया  जनायेगा  और  थानों  में  उसकी  प्रतियां  भिजवाई  जाये ं।  कार्यपालिका  और

 न्याय पा  लिका  पृथक-पृथक  यह  सभी  मानते  न्यायिक  मजिस्ट्रेटों  की  स्थानान्तरण

 और  पदोन्नत  उच्च  न्यायलय  ara  की  जाती  है  ।  यह  एक  प्रशासनिक  कार्य  है  और  राज्य

 सरकारों  के  हाथ  में  होना  अवैतनिक  मजिस्ट्रेट  नियुक्त  करने  की  प्रथा  हमारे  यहां  बहुत
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  एक  प्रभावशाली  व्यक्ति  को  अवैतनिक  मजिस्ट्रेट  बना  दिया  जाता पुरानी

 था  जो  छोटे-छोटे  अपराधों  के  मामले  निबटाता  ari  इस  विधेयक  में  भी  एसे  मजिस्ट्रेट  नियुक्त
 करने  का  उपबन्ध  रखा  गया  है  किन्तु  ऐसे  व्यक्ति  को  थोड़ा  बहुत  न्याय  करने  का  अनुभव  होना

 चाहिए  |  यह  उपबन्ध  सरकारी  नौकरों  ने  अपने  लिया  war  है  ताकि  सेवा-निवृत्ति  के  पश्चात

 वे  ऐसे  पद  प्राप्त  कर  सकें  ।  इस  उपबन्ध  में  संशोधन  किया  जाना  इन  शब्दों  के  साथ

 में  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 Shri  Shiv  Nath  Singh  Mr.  Chaiman,  Sir,  the  Criminal  Procedure  Code
 in  regard  to  the  courts  was  formulated  during  the  British  period,  we  have  been  working
 according  to  thiscode  since  fifty  years  prior  to  independence  and  till  now  ie.  af:er  25  years
 of  independence.  At  times  some  changes  have  becn  brought  therein  but  there  was  a  consi-
 derable  scope  for  change  in  the  code  which  was  formulated  75  yeais  ago  and  for  that  Govern-
 ment  introduced  a  Bilin  Parlisment  now.  feel  happy  to  say  that  the  Joint  Select  Commit-
 tee  has  given  very  good  suggestions.  Some  suggestions  came  from  the  Government  side  also
 and  in  aspan  ofshort  times  this  has  been  placed  before  this  House  and  Rajya  Sabha  has
 already  passed  it.  This  Bill  was  introduced  in  the  last  sesssion  also  and  now  in  this  session
 it  has  been  introduced.  I  de  not  know  the  mind  of  the  oppositions  to  why  they  are  trying  to

 put  it  off.  As  ccmpared  to  old  code  many  changes  have  been  made  in  this  Bill  and  several
 commendable  step;  have  been  taken.  Judiciary  has  been  treated  as  2  separate  wing  of  the
 Government.  In  regard  to  states  my  expeiience  is  that  the  hopes,  which  we  had,  after  the  se-
 paration  of  judiciary  has  been  belied.  Even  now  we  are  receiving  the  complaints  against
 those  new  officers  who  are  not  appointed  in  the  Judiciary.  Even  then  we  accept  the  princi-
 ple  of  separation  of  Judiciary  from  Executive.  This  is  an  important  question.  We  can  remove
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 the  deficiencies  which  are  pievalent  in  the  Judicial  officials  and  law  end  we  can  also  bring
 hem  under  control.  Today  we  do  not  have  so  much  of  control  over  the  judicial  magistrate

 and  exccutive  magistrate  who  used  to  function  earlier.  They  work  according  to  their  own  will
 and  they  are  not  affraid  of  anybody.  High  court  is  unable  to  exercise  so  much  centrol  over
 them  today.  Young  boys  are  being  recruited  tcday  and  they  are  working  according  to
 their  wishes  and  they  are  in  fact  selling  the  justice.  If  I  say  sc  there  is  nothing  improper.
 But  we  accept  the  principle  cf  separate  judiciary.  There  is  nced  of  improvement.  The  State
 Governments  and  Central  Government  should  also  bring  improvements  therein  wherever
 there  is  a  scope  for  it  and  they  should  evoive  such  machinary  whereby  there  may  be  control
 over  the  magistrate  and  they  may  not  be  able  to  sell  the  justice.

 I  want  to  draw  the  attention  on  the  salient  features  of  this  Bill.  The  first  thing  is  this
 that  judiciary  has  been  accepted  as  a  separate  wing  in  this  Bill.  Another  good  provision  in  the
 Rill  is  that  the  accused  will  be  defendea  on  the  Government  expenses  in  the  Session  courts.

 Uptill  now  our  experience  has  not  been  very  good.  I  want  to  give  some  suggestion  in  this  regard.
 Even  now  Emiss  query  Courts  are  appointed  in  the  murder  cases  and  they  are  the  lawyers
 who  are  appointed  there.  Only  the  junicr  lawyers  are  given  such  cases  because  the  charges  of
 senior  and  gocd  lawyers  are  very  high  and  they  de  not  accept  such  cases  of  Government  rates.
 In  such  circumstances  even  today  the  accused  is  not  getting  justice.  Now a  provisicn  has

 een  introduced  whercby  the  accused  will  be  defended  in  Session  Courts  at  Government

 expexises.  I  will  submit  that  a  provision  should  be  made  whereby  top  lawyers  could  be  engaged
 for  the  defence  of  the  accused.  A  list  of  all  the  lawyers  whe  aie  members  of  the  Bar  should  be

 prepared  and  Government  should  appoint  such  lawyers  by  rotation  and  no  lawyer  shall  refuse
 to  defend  the  accused.  They  may  get  less  payment  but  they  earn  much  more  in  other  cases
 therefore  no  lawyer  who  soever  is  appointed  by  court  or  Government  by  senicrity  shall  not
 refuse  to  defend  the  accusea.  This  should  be  made  obligatory  on  them.  ह ल  such  a  provision  is
 not  made  then  only  the  junior  lawyer  will  remain  in  the  field  and  there  is  more  possibility
 of  the  accused  getting  the  severe  punishment.  Therefore  such  a  provision  should  be

 Even  for  small  offences  culprits  have  to  come  to  courts  time  and  again  because  cases
 remain  pending  for  two  to  three  years.  A  provision  has  been  madc  in  the  Bill  whereby  sum-
 mons  will  be  isSued  and  if  the  perscn  concerned  accept  the  crime  he  need  not  come  to  court
 and  send  the  amount  of  the  fine  to  the  court.

 According  to  new  provision  only  those  cases  will  be  referred  to  the  Sessicn  which  can  be

 beard  there  only.  Now  even  those  cases  which  can  be  beard  by  other  first  class  magistrate  are

 also  refeired  to  the  Session  Courts.  Now  Session  Courts  will  be  able  to  dispose  of  their  cases

 expeditiously  and  people  will  get  early  justice.  There  is  no  need  of  cross-examination  in  the

 formal  character  evidence.  One  can  now  produce  affidavit.  After  that  it  will  be  included  in
 the  evidence  and  there  will  be  no  need  for  cross-examination.  It  is  a  goed  provision.

 The  best  provision  is  made  in  clause  428.  Now  what  happens  is  that  culprits  who  go  to

 courts  and  who  are  not  released  on  bail  remain  in  custody  for  two  to  three  years  and  after-

 wards  they  are  sentenced  for  4  to  6  months  and  sometimes  they  are  ever,  set  free.  So  this  is

 an  unfortunate  situation.  Now  according  to  new  provision  this  period  of  detention  in  custody
 will  be  reduced  from  the  period  heis  convicted.  This  is  a  very  good  provision  and  it  will  reduce

 the  hardship  of  the  accused.

 A  good  p  rovision  for  anticipatory  bail  has  been  made  in  the  Bill.  Both  High  Court  and

 Session  Courts  have  been  given  powers  under  this  provision.  Now  it  is  said  that  police  act  with

 nd  commit  excesses.  They  register  the  cases  and  after  arresting  the  accu-
 high  handedness  8

 sed  they  extract  mo  ney  from  them.  This  provision  has  been  introduced  to  avoid  such  misuti-

 lization  and  now  accu  sed  can  have  anticipatory  bails.  Itis  a  very  good  provision  and  I

 welcome  it.

 mary  proceedings  has  also  been  intreduced.  It  is  said  in  cha-
 A  pro  vision  in  regard  to  sum

 pter  8  that  sec.  107;  108,  109,  110,  111  are  being  misused.  56८.  107  and  109  are  being  misused

 ger  sca  le.  Police  register  false  cases  under  sec.  107.  Now  under  the  new  prc- even  on  much  lar
 have  to  be  disposed  of  within  six  months  otherwise  they  will  due  their  own

 vision  there  cases

 death.
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 Even  after  prosecuting  50  or  60  people  in  each  case  under  section  107  Cr.P.C.  cases  are

 not  decided  till  three  1.0  fcur  years  and  the  people  have  to  attend  the  Courts  and  finally  the
 case  results  in  acquittal  and  there  is  no  conviction  beyond  one  percent.  People  file  suits  against
 their  harassment.  Now  the  Courts  are  bound  to  decide  cases  within  6  months  failing  which

 proceedings  will  automaticaliy  be  over.  It  will  be  convenient  to  the  people  end
 there  witl  be

 no  misuse  of  section  107.

 The  police  was  authorised  to  arrest  people  under  Section  109  Cr.  P.C.  for  their  having
 ostensible  means  but  now  their  provision  has  been  removea.  It  is  an  improvement  to  a  great
 extent  though  there  are  stillsome  such  provisions  in  section  109,  yet  there  are  imprc  vements
 as  compaied  to  previous  provisions  and  that  is  why,  itis  a  welcome  measure.  I  think  there  are
 certain  other  provisions  alsu,  The  hon.  Minister  should  look  into  them  and  it  is  good  if  scme

 improvements  are  made  therein.

 Sir,  the  police  today  as  well  as  for  future  also  has  becn  authorised  in  08118  016  case  where
 the  offence  is  cognizable.  For  example,  if  there  is  a  bailable  case  under  section  325,  it  comes
 under  scction  324  because  the  offence  is  cognizable  and  that  is  why  the  Police  can  make
 arrests  in  such  cases.  I  would  like  to  suggest  that  the  posice  should  nut  have  aright  to  arrest
 the  accuscd  in  a  bailable  case  where  the  offence  is  coguizable.  They  may  ask  for  bai!  in  such

 cases.  The  Hon.  Minister  may  say  that  such  accused  are  bailed  ou:t  by  the  Police  themselves.
 1  agree  toit.  But  the  accused  is  required  to  96  arrested  before  he  is  bailed  out,  this  provision
 needs  improvement.

 As  regards  committal  on  private  complaints,  the  process  cf  committal  has  been  removed
 and  the  cases  are  committed  direct  to  the  court  of  session.  This  is  a  good  procedure  since  the
 committal  is  provided  to  be  made  after  certain  enquiry  on  the  complaint.  As  regards  the  pro-
 vision  urter  clause  293,  that  the  copies  of  statement  and  documents  will  be  furnished  to  the
 accused  provided  that  any  such  document  is  not  voluminous  and  if  it  is  so  accused  will  only  be
 allowed  to  inspect  it  either  personally  or  through  his  pleader  in  ceurt,  I  can  say  with  my  own
 experience  of  the  courts  that  there  are  10  documents  which  the  prosecution  cannot  produce
 and  the  accused  cannot  examin:.  He  can  examine  and  cross-examine  it.  There  is  a  separate
 proceaure  for  inspection  of  the  documents  and  the  accused  caunot  proceed  further  with  the
 ca3e  without  obtaining  a  copy  of  the  documents.  It  should  be  made  compulsory  that  the  prose-
 cution  will,  along  with  al!  the  documents,  no  matter  whatever  their  number,  produce  copie:
 of  those  documents.

 Sic,  I  opp..se  clause  30  which  provides  that  the  court  may  award  such  term  of  imprison-
 ment  in  default  of  payment  of  fine  as  is  authorised  by  law.  Personal  liberty  of  a  man  should
 not  be  under  estimated.  It  is  possible  that  he  may  not  possess  any  property  in  whicn  case,  he
 should  be  fined  and  it  snould  bz  recovered  when  the  comes  in  possession  of  property.  But  there
 should  not  be  any  such  provision  to  curtail  his  liberty  and  to  keep  him  imprisoned  in  cas:  he
 fails  to  pay  fine.  It  is  not  proper.

 Another  view  point  I  want  to  put  forth  is  that  itis  upto  the  Magistrate  that  he  should
 allow  or  not  to  the  lawyer  to  represent  the  accused  after  he  has  appeared  in  the  court.  It
 shall  be  a  big  revolutionary  step  that  neither  plaintiff  nor  court  gains  anything  frcm  the  fre-

 quent  appearances  of  those  who  are  released  on  bail.  He  should  be  called  to  court  only  when

 any  need  arises  and  this  lawyer  should  be  allowed  to  plead  the  case  on  behalf  of  the  accused
 | ह ॥  is  quite  obvious  that  human  power  is  wasted  when  the  accused  has  to  appar  again  and  again

 after  10  or  15  days.  Thercforc,  when  accused  is  on  bail,  the  provision  regarding  pleading  by
 lawyer  should  be  a  compulsory  one.  Special  reasons  should  be  recorded  when  it  is  not  possible
 In  rest  of  the  cases  lawyer  should  be  allowed  to  plead  the  case.

 Mr.  Chaiiman,  I  welcome  the  clause  263  contatning  powers  regarding  summary  trials
 But  the  Magistrate  has  been  vested  with  high  power.  As_  I  had  stated  in  the  beginning,  the
 present  magistrate  are  in  experienced  and  they  have,  therefore,  to  record  somewhere  that  such
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 and  such  witnesses  were  examined  and  such  statement  was  recorded.  It  may  not  be  possi-
 ble  for  him  to  keep  complete  record  but  he  should  be  bound  down  to  record  the  names  of  wit-

 nesses  examined  and  their  summary  statements.  Otherwise,  they  play  cards,  take  tea  and  at-

 last  say  that  he  had  found  the  accused  guilty  afte:  hearing  the  witnesses.  Such  wide  power
 should  not  be  enjoyed  by  Magistrate  and  statements  may  be  summary  statements  of  witnesses

 should  be  recorded  in  summary  trials.  But  statements  of  witnesses  must  be  recorded.

 You  have  restricted  appealsin  some  cases,  Clause  376  contains  some  cases  in  which  one
 cannot  appeal  ifsentence  is  1655  than  a  prescribed  period.  I.am  of  the  opinion  that  sentence  of
 even  one  day  is  much  for  the  citizen  of  free  India.  Who  is  not  guilty.  Therefore,  the  right  to

 appeal  should  be  revived  and  not  curtailed.  Right  to  appeal  shou:d  be  maintained  in  every
 case  where  sentence  is  awarded.  In  cases  of  fine,  appeal  may  not  be  allowed.

 Mr.  Chairman,  anothe:  vital  question  is  that  he  may  restore,  should  not  be  there  when

 property  is  violated.  When  property  is  violated  and  accused  is  sentenced,  it  should  be  com-
 pulsory  to  restore  the  property  to  the  defendant.

 Mr.  Chairman,  the  provision  of  litigation  has  been  kept  in  some  cases  and  not  in  others.
 There  are  various  categories  of  cases.  In,  some  cases,  court  cannot  take  cognizance  after  6
 months  have  elapsed  while  in  others  it  can.  I  do  not  agree  toit.  These  days,  Police  keeps
 case  from  6  to  8  months  and  after  that  final  report  may  be  attached.  It  is  not  proper  to  debar
 a  private  party  from  gcing  te  ccurt.  It  shouid  not  apply  in  criminal  cases.  Otherwise,  it  wili
 create  difficulties.  Government  should  take  note  ofall  this.  Rest  of  the  provsions  are  gcod  and

 great  improvements  have  been  affected  in  the  Code.  The  Bitlis  weclome  on  this  account  and
 Government  deserves  congratulations  for  this.

 श्री  बी०
 ato  दिल  :  सभापति  में  श्री  राम  निवास  मिर्धा  को  बधाई

 देता  स्
 &  कि  उन्होंने  संयुक्त  स्मिति  में  बडी  उदारता  का  परिचय  दिया  जिससे  उसके  इस  विधेयक

 पर  विस्तार  से  विचार  हुआ  |  उसमें  राजनीतिक  पक्षपात  नहीं  किया  गया  बल्कि  इस  बात  पर  ध्यान

 दिया  गया  कि  प्रक्रिया  सम्बन्धी  ऐसा  कानून  बनाया  जाये  जिससे  न्याय  सस्ता  एवं  प्रभावकारी  शीघ्र

 मिल  सके  ।  सबसे  पहले  में
 न्यायपालिका  और  कार्यपालिका  के  पृथक-पृथक  होने  का  प्रश्न  लेता  हुं  ।

 स्वतंत्रता  प्राप्त  होने
 से  पू  ही  उसके  लिए  मांग  को  जा  रही  थी  जो  अब  तक  पूरी  नहीं  सकी  ।

 इस  विधेयक  म  पहली  बार  यह  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।  इसके  अनुसार  मजिस्ट्रेटो ंके  दो  at

 होंगे  न्यायिक  मजिस्ट्रेट  और  प्रशासनिक  मजिस्ट्रेट  ।  प्रशासनिक  मजिस्ट्रेटों  कार्यक्षेत्र  केवल  कुछ
 धाराओं  जैसे  107,  145  और  133  आदि  तक  समिति  रहेगा  ।  मामले  जिनमे  सजा  पा

 जुर्माना  हो  सकता  वे  न्यायिक  मजिस्ट्रेट  द्वारा  तय  किये  जायेंगे  ।  न्यायिक  मजिस्ट्रेटों  नियुक्ति
 राज्य  सरकार  द्वारा  की  जायेगी  किन्तु  उनकी  पदोन्नति  आदि  उच्च  न्यायालय  द्वारा

 जायेगी  |  इसस  पिता  की  एक  विशेषता  है  पब्लिक  प्रोसीक्यूटरों  की  नियुक्ति  ।  शासन  कोर्ट  में  मुकदमा
 लडने  के  लिए  इनकी  नियुक्ति  राज्य  सरकार  द्वारा  जिला  न्यायाधीश  के  परामर्श  से  की  जायेगी  ।

 क  क न
 उच्च  न्यायालय  में  मुकदमा  लड़ने  के  लिए  पब्लिक  प्रॉसिक्यूटर  की  नियुक्ति  उ  aq  यायालय  के

 परामर्श  से  राज्य  सरकार  करेगी  |  इसमें  यह  भी  स्पष्ट  कर  दिया  ग्या  हे  कि  कोई  पुलिस
 जो  मामले  की  जांच  से  सम्बन्ध  न्यायालय  में  पब्लिक  प्रॉसिक्यूटर  की  हैसियत  सेਂ  पेश  नहीं

 होगा

 इस  विधेयक  की  आलोचना  इस  आधार  पर  अधिक  की  गई  है  कि  इसके  उपबन्धों का  पुलिस

 द्वारा  दुरुपयोग  किया  जाता  है  ।  किन्तु  इसमें  संहिता  के  उपबंधों  का  कया  दोष  है  ।  ae  दोष

 है  उसका  दुरुपयोग  करने  वालों  ।  पुलिस  प्रशासन  को  सुधारने  के  लिए  at  अन्य  प्रशासनिक

 उपाय  करने  चाहिए  न  कि  संहिता  के  उपबन्धों  को  ही  समाप्त  कर  दें  ।  यदि  धाराएं  145  और

 107  आदि  को  समाप्त  कर  दिया  जायेगा  तो  इससे  निर्धन  लोगों  का  हमी  अधिक  शोषण  होगा  ।

 उन्हें  कहीं  भी  न्याय  प्राप्त  नहीं  होगा  ।  निधेन  लोगों  के  ही  घर  जलाये  जाते  उनके  खेत  बर्बाद

 किये  गये  है  उनके  पशु  चुरा  लिये  जाते  हैं  और  उनकीਂ  फसल  लूट  ली  जाती  है  ।  उन्हें  गवाह

 नहीं  मिलते  है  ।  ऐसी  गुंडागर्दी
 को  समाप्त  करने  के  लिए  ही  प्रशासनिक  श  मजिस्ट्रेट  होते  नयी
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 संहिता  की  धारा  110  में  यह  नयीਂ  व्यवस्था  भी  की  गई  है  कि  जिन  व्यक्तियों  कीਂ  भ्रष्टाचार
 करने  या  भ्रष्टाचार  करने

 में  सहायता  करने  की  आदत  बन  चुकी  उन  पर  भी  इस  धारा  के

 अंतगर्त  मुकदमा  चलाया  जा  सकता  है  ।  इसके  लिए  किसी  की  स्वीकृति  की  आवश्यकता  नहीं  होगी  ।

 जहां  तक  धारा  167  के  अन्तर्गत  बयान  देने  का  सम्बन्ध  मुख्य  न्यायाधीश  श्री  सुब्बाराव  ने  यह

 निर्णय  दिया  था  कि  मूल  को  नहीं  माना  जायेगा  ।  इससे  वकीलों  के  सामने  एक  कठिनाई  पेदा

 हो  गई  थी  ।  नयी  संहिता  में  यह  व्यवस्था की  गई  है  कि  यदि  मूल  महत्वपूर्ण  और  तक  संगत

 तो  उसे  खंडन  माना  जायेगा
 ।  पहली  संहिता  अनुसार  सैशन  जज  को  पुनरीक्षण  के  मामले

 उच्च  न्यायालय  को  भेजने  होते  किन्तु  नयी  संहिता  के  अनुसार  एक  वरिष्ठ

 न्यायाधीश  ऐसे  मामले  निबटायेंगा  ।  इससे  निधन  लोगों  का  दोहरा  खर्च  कम  होगा  और  उच्च  न्यायालय

 का  कार्यभार  कम  होगा  ।  नयी  संहिता  के  अनुसार  जमानत  मुचलके  देने  वालों  का  प्रमाण  बाद  में

 तहसीलदार  अदि  से  मांगने  की  प्रथा  समाप्त  कर  दी  गई  है  ।  अब  स्वयं  मजिस्ट्रेट  को  ही  शपथ

 पत्र  आदि
 के

 आधार  पर  जमानत  देने  वाले  की  हैसियत  के  प्रति  संतुष्ट  होता  पड़गा  ।  नहीं  संहिता

 में
 अवैतनिक  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  के  बारे  में  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  कानून  का  अनुभव  रखने

 वाले  जो  सरकारी  पद पर  हों  या  रहे  को  ऐसे  पदों  पर  उच्च  न्यायालय  के  परामर्श

 से  और  उसके  द्वारा  बनाये  गये  नियमों के  अन्तर्गत  नियुक्त  किया  जायेगा  ।  अन्त  में  माननी

 सदस्य  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  इस  जनहित  के  विधेयक  को  aba  पारित  होने  दे  ।

 Shri  M.  Daga  (Pali)  :  It  is  a  very  good  suggestion.  Even  to-day  the  magistrates  sel-
 dome  write  statements  in  their  own-hands.-In  lower  courts,  Readers  write  ihe  proceedings
 of  the  courts.  The  Magistrate  pays  little  attention  to  the  case  and  as  a  result  of  that  the  poor
 accused  is  penalised.

 The  Reader  writes  the  judgement.  The  Magistrate  only  puts  his  signature.  Apart  from
 that,  person,  who  is  moved  under  police  custody  is  hand  cuffed.  It  is  not  an  exaggeration.
 When  I  had  put  up  this  question  in  the  Assembly,  I  was  told  that  about  3000  statements  were
 not  written  in  magistrates’  hand:  Therefore,  this  procedure  of  the  Government  is  quite  cor-
 rect.  The  Government  want  to  bring  about  improvement  graduaily.  The  new  magistrates
 are  not  well-versed  in  laws.  The  Government  has  trained  new  persons.  If  there  is  an  expe1ien-
 ced  magistrate  to  note  the  psychology  ofthe  accused  and  demeanour  of  the  witness,  the  Judge-
 ment  can  be  justified.  The  provision  regarding  hand-cuff_is  not  proper  because’  the  Police
 takes.  the  accused  through  the  streets  after  hand-cuffing  him.  When  that  accused  15

 brought  to  the  court,  you  know  the  inconvinient  way,  he  is  made  to  sit.  After  this,
 when  he  appears  in  the  court,  the  magistrate  should  hear  his  statement  first,  as  is

 given  insection  14},  and  not  onthe  next  day.  The  magistrate  should  ask  the  accuséd

 open-mindedly  as  to  what  he  has  committed.  Normally,  the  magistrate  is  unaware  of
 whole  story.  He  wants  to  perform.  his  duties  hurriedly  so  that  he  may  attend  to  the
 other  engagement  after  clock.  He  1s  not  the  least  concerned  with  the  accused  nor
 he  has  gone  through  the  case  cf  the  accused.  The  magi-strate  hears  the  Public  Prose

 cutor  and  sks:  him  to  present  the  case  in  writing  to  that  he  may  be  able  to  frame  the

 charge.  The  magistrate  should  understand  the  case  thoroughly  so  that  he  may  ask

 the  accused  certain  questions.  The  things  conceded  to  by  the  accused  should  not  be  cros-

 examined.  You  will  say  that  this  15  not  a  good  procedure.  Ihave  simply  suggested
 the  way  that  as  soon-as  the  accused  is  presented  in  the  Court  he  should  be  uinterrogated
 immediately  and  not  after  the  lapse  oftwo  days  or  five  days.

 Secondly,  the  trial  should  be  contained  once  it  is  started.  There  should  not  be  long  in-

 tervals  between  hearings  of  the  case.  The  hearing  should  be  on  day-today  basis.  If  there  is

 day-to-day  hearing  and  defence,  it  will  be  the  benefit  of  such  procedure  that  if  there  is  any
 such  witness  during  the  day-to-day  hearing,  he  will  be  considered  as  sufficient  cause.  But
 I  say  the  sufficient  cause  is  either  of  the  investigating  officer  or  of  the  doctor.  There  is  detiba-
 rate  attempt  to  give  more  and  more  dates  for  hearing  in  order  to  get  more.T.A.  D.A.  The

 magistrate  should  take  statements  of  the  accused  at  the  earliest.  After  that  there  should
 be  day-to-day  hearings.  It  is  only  then,  that  the  magistrate  and  the  advocates  will  know  all
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 t  he  details  of  the  case  and  magistrate  will  pronounce  his  verdict  at  an  early  date.  But  the  pre

 sent  practices  is  that  if  to-day  is  the  first  hearing  the  second  will  be  after  two  months.  At  the

 time  of  second  hearing  neither  the  judge  nor  the  advocate  remember  the  facts  of  the  case,  they

 goon  recording  the  statements.  High  Court  has
 prescribed

 a  certain  quota  for  the  lower
 courts,

 it  is  not  good.

 There  is  a  Section  toy,  could  not  understand  that  I  would  like  to  know  as  to  how  many
 people  in  India  have  been  convicted  under  section  110.  I  would  sike  to  know  from  the  Hon.
 Minister  as  to  how  many  people  were  challaned  during  1972  under  Section  110.  There  is
 ne  instance  that  the  habitual  cffender  has  been  convicted  under  section  110.

 भारतीय  उब  रक  निगम  के  बारें  में  चर्चा

 DISCUSSION  RE  FERTILIZER  CORPORATIGN  OF  INDIA

 श्री  समर  गृह  :  उर्वरक  निगम  का  मामला  किसी  राजनीतिक  दृष्टिकोण
 अथवा  केवल  विरोध  के  कारण  नहीं  उठा  रहा  हूं  किन्तु  भारतीय  उर्वरक  निगम

 के  महान  कार्यों  की

 म  प्रशंसा  अवश्य  करना  चाहता  हूं  ।  आत्मनिर्भरता  का  लक्ष्य  प्राप्त  करने  और  देश की  अव्यवस्था

 को  सूद  बनाने
 में  इस  निगम  का  महत्वपूर्ण  योगदान  है  ।  भारतीय  ara  निगम  एक  ऐसा

 सरकारी  निगम  है  जिसे  कभी  भी  घाटा  नहीं  हुआ  है  ।  गत  वित्तीय  वर्ष  में  उसे  5  करोड  रुपये  का

 लाभ  हुआ  और  3ct(qq  लक्ष  का  99  प्रतिशत  उसने  प्राप्त  किया  ।  ट्रिम्बर  और  नामरूप  में  उल्लेखनीय

 उत्पादन  हुआ  ।  ट्राम्बे  की  9  करोड  रुपये  का  लाभ  हुआ  ।  नंगल  और  गोरखपुर  में  बिजली

 का  अभाव  होता  और  सुन्दरी  कारखाने  के  पर्याप्त  कोयला  उपलब्ध  होता  तो  भारतीय  उर्वर क  निगम

 का  उत्पादन  निर्धारित  लक्ष्य से  अधिक  होता  ।  इसने  बिक्री  भी  89  करोड़  रुपये  के  निर्धारित

 लक्ष्य  से  अधिक  ari

 भारतीय  उर्वरक  निगम  ने  उर्वरक  बनाने  की  अपनी  विधि  विकसित  की  है  ।  स्वदेशी  वस्तुओं  से

 कच्चा  माल  तैयार  किया  है  ।  इससे  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  esi  स्वदेशी  तकनीकी  ज्ञान
 के  आधार

 पर  उनका  उद्योग  ang  विकसित  किया  गया  है  ।  कोयले  पर  आधारित  उर्वरक  बनाने  की  प्रक्रिया

 । का  विकास  करना  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  है  और  इसका  पूर्ण  श्रेय  निगम  के  वैज्ञानिकों  को  जाता

 साथ  ही  निम्न  और  मध्य  वर्ग  के  लोगों  को  रोजगार  देने  मे  भी  ने  महत्वपूर्ण  योगदान

 किया  ।  विपणन  की  इस  निगम  ने  सहकारी  समितियों  और  छोट  व्यापारियों  को  दी

 निगम  को  जितनी  सफलता  मिली  उसका  कारण  यह  भी  है  कि  इसका  प्रबन्ध  तकनीकी  विशेषज्ञो

 और  वैज्ञानिकों  के  हाथ  में  है  ।

 बिना  गंधक  के  नाइट्रोजन  उर्वरक  तैयार  करने  की  fafa  भी  अपने  आप में  नयी  है  ।  इससे
 भारत  को  करोड़ो  रूपये  की  गंधक  बाहर  से  नहीं  मंगानी  पड़ती  इस  निगम  को  सबसे  बड़ा  श्रेय  इस

 बात  का  जाता  है  कि  उसके  उर्वरक  बनाने  की  प्रक्रिया और  तकनीक  का  भारतीयकरण  कर  लिया

 है  ।  इंसी  कारण  निगम  की  1000  करोड़  रुपये  लागत  से  6  नये  उर्वरक  कारखाने  लगाने  का

 क्राम  सौंपा  गया

 श्री  एस०  ए०  कादर  हुए

 |  Suri  5.  A.  Kapar  in  the  Chair

 आत्मनिर्भरता  अर्थव्यवस्था  को  सुदृढ़  ब्र नाने  स्वदेशी  संसाधनों  और  कच्चे  माल  का  उपभोग

 इंजीनियरिंग  तथा  तकनीक  का  भारतीयकरण  करने  आदि  की  दिशा  में  महान

 सफलता  प्राप्त  करने  के  बावजूद  सरकारी  उपक्रमों के  -  कार्यकरण  की  जांच  करने  वॉली  समिति  द्वारा

 इस  निगम  के  बारे  में  ag  सुझाव
 दिया  है  कि  इस  निगम  ar  पनगंठन  किया  जाना  चाहिए  ।  इस

 सुझाव  पर  मुझे  आश्चर्य  हुआ  है  ।
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 Discussion  re  Fertilizer  Vaisakha  20,  1895  (Saka)

 Ccrporation  of  India

 समर

 अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  सम्बन्धी  संयुक्त  राष्ट्र  की  एक  gare
 ने  तथा  विश्व  बेक  ने  भारी  वित्तीय

 सहायता

 देने  का  प्रस्ताव
 किया  किन्तु  उसके

 लिये  ae  शत  लगाई  कि  योजना  और  विकास

 डिजाइन  और  इंजीनियरंग  से  सम्बन्धित  कायें  नहीं  करेगा  |

 अमरीकी  विषेशज्ञों ने ने  भारतीय  उर्वरक  निगम  के  पुनर्गठन  का  प्रस्ताव  किया  किन्तु  निगम  के

 तकनीकी  प्रबंधकों  hal  इसका  विरोध  किया  ।  कोयला  पर  आधारित  कोरबा  परियोजना  को  कुछ

 समय
 के  लिए  स्थगित  किया  गया  जिससे  सरकार  को  3  करोड  रुपयों  का  घाटा  हुआ |  कुछ

 दिन  पुर्व  प्रधान  मंत्री  ने  उस  परियोजना  का  उद्घाटन  किया  है  ।

 कुछ  कोयला  खानों  ने  Tal  शा  seta  जसे  एकाधिकार  प्राप्त  व्यापारियों  से  आरम्भ  से  ही

 उम्र  निगम  के  विरुद्ध  षडयंत्र  किया  है  ।  गंधक के  आयात  के
 मामले

 में  भी  भारतीय  उबर

 निगम  के  साथ
 शत्रुतापूर्ण  व्यवहार  किया  गया

 हमारे  वैज्ञानिकों  ने  एक  नई  तकनीक  का

 विकास किया  है  जिसके  द्वारा  गंधक  के  बिना  भी  नाईट्रो  फास्फेट  उर्वरक  तैयार  किया  जा  सकता  है  किन्तु
 आंतरिक  तथा

 बाहु यू  निहित
 स्वार्थों  ने  इसका  विरोध  किय्तक्योंको  बे  करोड़ों  रुपयों  के  माल  का

 आयात  करना  चाहते  Al  अपने  देश  के  तथा
 अन्य

 देशों  के  तत्व  परस्पर  सांठ-गांठ  करके

 भारतीय
 तकनीकी  जानकारी  का  गला घोंटना  चाहते  हैँ  ।

 मंसूर
 और  आंध्र  प्रदेश  मे में  उर्वरक  व्यापार  के  सम्बन्ध  में  भारी  भ्रष्टाचार  के  समाचार  प्रकाशित  हुए

 रिएक्शन  कमेटी  का  प्रतिवेदन  भी  आश्चर्यजनक है  ।  उस  समिति में  पांच
 सदस्य  में  जिनमें  से

 एक  सदस्य

 भी  तकनीकी
 जानकारी  प्राप्त व्यक्ति  नहीं  था  ।  उक्त  समिति  के  नितांत  पक्षपातपूर्ण  निष्कर्ष  निकाला  है

 जो  तर्कसंगत  है  न  विचारपूर्ण  ।  समिति  ने  कहा  है  भारतीय  उर्वरक  निगम  के  प्रमुख  प्रबन्ध  में  जब  तक

 कोई  परिवर्तन  नहीं  किया  जाएगा  तब  तक  उसके  कार्य  में  कोई  महत्वपूर्ण  प्रगति  नहीं  आ  सकती  ।  उन्होंने

 यह  भी  सिफारिश  की  है  कि  भारतीय  उकेरा  निगम  को  पृथक-पृथक  क्षेत्रीय  निकायों  में  बांट  देना  चाहिए  ।

 मेरे  विचार  से  इसस ेव्यय  में  अनावश्यक  रूप  से  वृद्धि  होगी  तथा  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  मेरा  सुझाव  है

 कि  सरकार  इन  सिफारिशों  को  स्वीकार  न  करे  ।

 परियोजनाओं  को  तेजी  से  पुरा  तथा  प्रौद्योगिकी  आधुनिकता  लाने  के  बहाने  से  एक्शन  कमेटीਂ

 ने  विदेशी  सहयोग  तथा  विदेशी  प्रभुत्व  की  अप्रत्यक्ष  सिफारिश  की  |  उकेरा  के  वितरण  के  बारे  में  देश

 भर  में  चोर  बाजारी  फैली  हुई  हैं  जिसके  लिये  भारतीय  उर्वरक  निगम  को  दोषी  ठहराने  का  प्रयास  किया

 जाता  है  ।  भारतीय  उर्वरक  निगम  निर्यात  सहित  उपभोक्ताओं  को
 सप्लाई

 किये  जाने  बाले  कुल  उर्वरक

 का  केवल  15  से  17  प्रतिशत  तक  व्यापार  करता  है  जिसमें  से  लगभग  आधे  उर्वरक  का  वितरण  सरकारी

 एजेंसियों  के  माध्यम  से  किया  जाता  है  ।  शेष  80  से  85  प्रतिशत  उवेरक  का  वितरण  राज्य  सरकारों  के

 माध्यम  से  केन्द्रीय  उर्वरक  पुल  द्वारा  किया  जाता  है  |

 भारतीय  उर्वरक  निगम  ने  राज्य  सरकारों  के  पास  एक  परिपत्र  भेजा  था  कि  वे  उन  व्यापारियों  के

 नाम  बताएं  तो  उर्वरक  के  वितरण  के  बारे  में  कदाचार  करते  ह्  2,400  व्यापारियों  में  से  केवल

 आठ  व्यापारियों  के  विरुद्ध  शिकायतें  कीं  गई  जिनके  लाइसेंस  तुरंत  रद्द  कर  दिये  गये  |

 मंत्री  महोदय  ने  बताया  था  कि  हलबरट  के  वितरण  का  ate  क़षि  मंत्रालय  को  सौंपा  जाना  चाहिए  |

 भारतीय  sae
 निगम  ने  इसे  स्वीकार  कर  लिया  किन्तु

 कृषि  मंत्रालय ने  केवल  30  प्रतिशत  उर्वरक के
 वितरण  का  कार्य  सम्भालने  का  निर्णय  किया  ।  तीन  महीने  पश्चात्‌  उक्त मंत्रालय  ने  इस  उत्तरदायित्व

 से  इंकार कर  दिया  ।  अब  इसके  वितरण  के  लाइसेंस  राज्य  सरकारों  द्वारा  दिये  जाते  हैं  |

 में  एक  अन्य  महत्वपूर्ण  घटना  की  ओर  सदन  का  ध्यान  दिलाना  हूं  ।  जब  भारतीय  उवेरक

 निगम  का  प्रबन्ध  तकनीकी  व्यवसायों  के  हाथ  में  आया  ar  तब  व्यापारियों  की  ओर  लना  किसी  जमानत

 के  2.  50  करोड़  रुपयों  की  राशि  बकाया  थी  ।  किन्तु  दो  वर्ष  की  अवधि  में  नए  प्रबन्धकों  ते  लगभग
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 10  1973  अत्यावश्यक  के  मूल्यों  मु

 विधि  पर  चर्चा  के
 बारे

 म

 2  करोड़  रुपयों  की  राशि  कर  ली  ।  फील्ड  आफिसरों  ने  लगभग  13  लाख  रुपए  वसूल  किये  तथा  उन्हें

 बैक  में  जमा  करा  दिया  ।  इस  पर  निदेशक  प्रमंडल के  पांच  सदस्यों  ने  बम्बई  में  बैठक  ली  तथा  उन्होंने इस
 मामले  में  प्रक्रिया  सम्बन्धी  कुछ  दोष  पाएं  तथा  यह  निर्णय  किया  कि  इस  मामले  को  सी०  बी०  आई०  को

 सौंपा  जाना  चाहिये  ॥

 मसूर  और  aa  प्रदेश  में  420  व्यापारी  हैं  ।  उर्वरक  पर  कंट्रोल  होने  के  बाद  भी  चोर  बाजारी  की

 गई  जैसा
 कि

 मैं  कह  रहा  था  यह  मामला  उन्होंने  स्वयं  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  सौंपा  था  ।  उत्पादन

 और  fares  निदेशक  तथा  ी  यूनिट  के  प्रबन्धक  के  विरुद्ध  कुछ  कार्यवाही  की  गई  है  ।  यद्यपि  मंत्री

 दय  ने  प्रथम  दु  उनके  विरुद्ध  कोई  मामला  नहीं  माना  तथापि  उन्हें  wet  जाने  के  लिये  कहा  गया  है  |

 पैट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  के  तीन-चार  भूतपूर्व  मंत्रियों  की  दृष्टि  में  डा०  के०  आर०  चक्रवर्ती  तथा

 डा०  मुकर्जी  अत्यंत  ईमानदार  तथा  कार्यकुशल  व्यक्ति  हैं  ।

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  देवकांत  :  डा०  चक्रवर्ती  को  छुट्टी  जाने  के  लिये  नहीं

 कहा  गया  ।  उनके  विरुद्ध  कोई  शिकायत  नहीं  है  ।

 aly  समर  गुह  :  एक  संसद-सदस्य  ने  श्री  सेठी  को  एक  पत्र  लिखा  था  जिसमें  श्री  चक्रवर्ती  तथा  श्री

 मुखर्जी  को  शीघ्र  सेवा  से  निकाले  जाने  का  अनुरोध  किया  तथा  यह  मांग  की  कि  इस  मामले  की  जांच  का

 कार्य  भूतपूर्व  चेर मन  श्री  सतीश  चन्द्र  को  ही  सौंपा  जाए  ।  मैँ  माननीय  सदस्य  का  नाम  नहीं  चाहता  ।

 निष्कर्ष  के  रूप  में  में  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  सरकारी  उपक्रमों  के  कार्यकरण  की  समय-समय
 पर  समीक्षा  अवश्य  होनी  चाहिये  किन्तु  सरकार  को  यह  भी  देखना  चाहिये  कि  यह  कार्य  किसे  सौंपा  जाए  ।
 मेरे  विचार  से  यह  कार्य  कुछ  विशेषज्ञों  को  सौंपा  जाना  चाहिये  अथवा  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी
 समिति  को  सौंपा  जाना  चाहिये  ।  एक्शन  कम  टी  की  रिपोर्ट  पक्षपातपूर्ण  है  तथा  उसमें  विदेशी  निहित
 स्वार्थों  की  सहायता  की  अप्रत्यक्ष  मांग  को  गई  अतः  उसी  पर  गम्भीरता  से  विचार  करके  हीं
 कोई  निर्णय  किया  जाना  चाहिए  ।

 ary  यूनिट  के  प्रबन्धक  तथा  उत्पादन  और  विपणन  प्रबंधक  पर  जो  आरोप  लगाए  गये  हैं  वे
 धार  उन्होंने  25  वर्ष  तक  भारतीय  उर्वरक  निगम  को  निष्ठापूर्वक सेवा  की  है  ।  उन्होंने  सरकार  की
 आय  में  वृद्धि  के  उद्देश्य  से  ही  कार्य  किया  है  सम्भव  है  उसमें  कोई  प्रक्रिया  सम्बन्धी  भूल  हो  गई  हो  ।

 Shri  Satpal  Kapur  (Patiala)  :  A  point  of  order,  Sir  it  is  worthwhile  casting  such  घ
 parasions  on  an  officer  and  misleading  the  Parliament  when  CBI  is  conducting  an  enquiry
 into  the  case  regarding  that  officer.

 श्री  समर  गृह  :  मंत्री  महोदय  कृपया  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  से  शीघ्र  जांच  कार्य  पूरा  को  कहें  ।
 यदि  किसी  भी  व्यक्ति  को  दोषी  पाया  जाएगा  तो  मैं  उसका  कोई  पक्ष  नहीं  लूंगा  ।  किन्तु  जिस  उपक्रम  ने
 देश

 को
 आत्म  निकलता  की  ओर  बढ़ाया है

 तथा  वैज्ञानिकों  ने  निष्ठापूर्वक  सेवा  की  है  उनकी
 प्रतिष्ठा  बनाए  रखना  मेरा  कर्तव्य  है  ।

 a ere  ES

 अत्यावश्यक  वस्तुओं
 क

 मूल्यों  में  वृद्धि  पर  चर्चा  के  बारे  में
 RE  DISCUSSION  ON  INCREASE  IN  PRICES  OF  ESSENTIAL  COMMODITIES

 संसदीय
 कार्य  मंत्री  रख

 :  मेरा  सुझाव  है  कि  विषय  पर  नियम  193  के
 अंतगर्त  15

 मई
 को

 चर्चा  होनी  चाहिये  क्योंकि  सदन  के  दोनों  पक्षों  के  सदस्यों  ने  इसकी  मांग  की  थी  ।
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 Discussion  Re  Fertilizer  May  1),  1973

 Corporation  of  India

 भारतीय  उर्वरक  निगम  के  बारे  में  चर्चा--जारी

 DISCUSSION  RE  FERTILIZER  CORPORATION  OF  INDIA

 Shri  Darbara  Singh  (Hoshiarpur)  :  Sir,  My  friend,  Shri  Guha  has  raised  a  serious
 matter  and  I  am  pleased  that  he  has  prepared  a  case  for  complete  Indianizaticn.  It  is  neces-

 sary  in  view  of  our  anticipations  that  our  country  should  be  self  sufficient  on  the  1equirements
 Today  we  need  more  fert!lizers  to  have  more  foodgrains.  We  have  been  trying  for  the  last
 several  years  but  have  not  achieved  the  desired  fertilizer  production  target  so  far.  In  view  of
 this  matter  assumes  more  inportance.  Its  pros  and  cons  are  required  to  be  examined.  He  has
 recommended  the  item  for  the  public  sector.  We  8150  support  Public  sector.  Our  Goveanment

 policy  also  supports  strengthening  of  the  Public  Sector  as  far  as  possible  and  1emove  its  de-
 ficiencies.  There  are  no  two  opinions  about  it.  What  I  mean  to  say  is  that  we  agree  to  the

 proposals  put  forth  by  my  friend.

 New,  I  would  like  to  say  something  about  it,  I  agree  that  sometimes  there  may  be  lazi-

 ness,  there  may  be  deficiencies  sometimes.  But,  no  Government  can  tolerate  the  arbitrary
 functioning.  I  am  not  opposing  anybody.  This  F.C.1.  is  a  new  organization  before  us  (in-
 terruptions)—I  have  said  neither  Banerjee  nor  Mukherjee.  I  have  said  A.B.C.  I  de  not  know
 who  is  responsible.  only  know  that  a  class  is  functioning  there.  I  have  always  been  in  favour
 of  Technocrats  because  ihey  are  well-versed  in  technical  aspects.  There  is  no  difference  of

 Opinion  about  it  that  technical  know-how  may  advance  the  nation.  We  should  have  that.
 But.  regarding  the  technocrats,  I  would  not  like  to  disclose  their  names,  there  is  no  progress
 with  their  work.  There  is  no  advancement  in  national  production,  we  are  facing  a  crisis  re-

 garding  certain  things  and  the  reason  is  that  the  technociats  want  certain  things  limited  to
 theirlikes  and  dislikes.  I  am  neither  in  favour  of  any  I.C.S.  or  particular  class  nor  am  I  opposed
 to  anyone.  (interruptions)  Isupport  the  technocrats  because  they  know  where  the  deficiencies
 are.  and  how  toremove  them.  Some  I.A.5.  or  othe  officers  parhap:;,  may  not  know  11.  My  friend
 Shri  Guha  said  that  0.1  percent  of  the  total  fertilizers  is  being  used  by  the  fertilizer  dealers  in
 Andhra  Pradesh.  He  has  notstated  the  amount  involved  and  the  names  cf  the  parties  who  have

 paid  the  amount.  What  are  those  other  item  for  which  these  13  or  14  Parties  paid  the  amou-
 nt?  Why  this  amount  was  paid?  Why  the  matter  shouid  not  be  investigated?  I  think  if  we  go
 deep  into  the  matter  we  will  find  certain  other  things  associated  with  it  which  will  enable  us  to
 examine  the  working  of  F.C.I.  in  the  country.  As  regards  Food  Corporation  of  India,  we  have
 asked  te  remove  the  deficiencies  therein.  Food  Corporation  purchased  loose  grains  from  the
 farmers  and  supplied  it  in  bagsto  the  flour  Mills.  The  amount  for  the  purchase  was  being
 paid  by  the  Food  Corporation  themselves.  They  paid  crores  of  rupees  in  this  way.  (2nterrup-
 tions).  I  dont  mean  that.  That  is  also  known  as  F.C.I.  leave  that,  but  this  F.C.I.  is  no
 less  than  that.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior)  :  Where  is  the  Chairman  of  that  ocd  Corpora-
 tion?

 Shri  Darbara  Singh  :  He  might  have  gone  to  see  you.  I  referred  to  that  simply  because
 malpractices  are  rampant  in  both  of  them.  I  do  not  want  to  name  anybody.  I  don’t  know  his
 name.  I  would  like  to  say  certain  things.

 This  time,  he  is  acting  as  General  Manager  Planning  and  Development.  Ihe  Board
 which  is  empowered  to  recommend  the  name,  approved  that  he  has  appointed  a  manager.
 I  would  like  the  hon.  Minister  to  enquire  into  whether  the  approvel  was  given  or  not.  If
 there  has  been  no  approval  then  why  is  he  there  as  acting  General  Manager.  Secondly,  the

 man,  the  defaulter,  working  there  was  rejected  by  U.P.S.C.  in  1950  and  today  he  is  working
 there.  Who  is  the  appointing  authority?  F.C.I.  was  formed  with  the  amalgamaticn  of  Nan-

 gal  and  Sindrifertitizer  units.  Production  positicn  in  Nangal  and  Gorakhpur  is  satisfactory.
 है  would  like  to  know  how  for  production  at  Durgapur,  Cochin  and  Barauni  have  increased.
 That  is  50  percent  there.  As  regards  the  unit  in  Cochin,  the  man  who  got  constructed  half

 part  of  it,  which  is  in  working  position  today,  was  attacked,  assaulted  and  turned  out.  The

 people  who  constructed  the  remaining  half  which  is  not  giving  any  production  are  being  shiel  -

 ded  by  the  members  here.  This  is  the  position  in  Cochin.  You  see  and  go  into  it.  I  will  not
 name  anybody.  May  I  know  the  details  about  Camico;  who  is  seeking  heip  from  them?
 Camicc  is  an  American  firm.  would  like  you  to  see  as  to  who  has  enabled  them  to  come
 forward.
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 20  1895  भारतीय  ध् उबरक  निगम  के  बारे  में  चर्चा

 I  woutd  like  to  mention  one  thing  more  in  which  I  will  have  to  name  two  persons.  There

 is  firm  in  wh‘cntwo  brothers  are  empioyed,  one  is  posted  zt  Bombay  ana  the  other  at  Calcutta

 They  are  the  Agent  of  an  Italian  firm,  a  very  inferior  one,  Monete  Adits  and  claim  that  the

 are  producing  indigenous  material.  There  is  a  foreign  participation  of  35  crores  in  a  project
 costing  70  crores,  Is  it  then  an  indigerous  production?  These  two  brothers,  Ido  not  know
 their  names,  are  the  owner  cf  big  property  amounting  to  (10168  of  rupees.  You  should  look

 into  their  past  and  present  assets.  Where  from  have  they  accumulated  this  huge  property?
 You  mzy  not  be  knowing  that  Agency.  They  pay  5  or  10  percent  and  take  over  all  the
 contracts.  Who  is  responsible  for  all  this  ?  This  is  not  a  petty  matter.  [tis  said  that  there  is
 no  Prime  facie  case  but  suspicion  is  there.  Prime  facie  and  sus  picion  both  are  there  when  a
 Prime  facie  case  is  established.  I  would  have  been  one  with  myfriend,  hadthe  scope  of

 enquiry  been  widened,  had  it  been  an  enquiry  regarding  the  working  of  the  entire  corpora-
 tion.  I  had  he  agreed  to  remove  the  irregularities.  Who  has  appointed  3  or  4  thousand  persons
 in  the  first  instance  and  for  what  purpose  ?  Has  it  not  been  done  arbitrarily.  Who  has  permit-
 ted  this?  Listen  to  Technocrats,  they  say  that  non-engineers  are  selected  for  the  post  of
 Chief  Engineer.

 Shri  Samar  Guha  :  When  ?

 Shri  Darbara  Singh  :  It  is  being  done—ifit  is  wrong,  let  them  correct  it.

 Shri  D.  इट  ,  Borooah:  Tell  the  name.  Tell  it  later  on.

 Shri  Darbara  Singh  :  will  tell  you  privately.  I  will  not  name  your  services  parliamenਂ
 tarily.

 There  are  certain  other  things.  I  do  not  like  to  mention  any  political  figure  as  to  how  he
 is  involved.  This  is  not  my  nature.  I  simply  want  that  all  the  approvals  given  by  the  board
 should  be  withdrawn.  They  have  been  given  wide  powers  for  such  a  fraudulant  action  and
 that  is  why  they  are  acting  arbitrarily.  The  Minister  is  not  aware  of  all  these  things.  High
 officials  of  the  Government  are  involved  in  serious  bunglings,  they  have  accumulated  huge
 wealth.

 How  funny  it  looks  that  the  man  who  evolved  the  procedure,  who  conducted  research
 work  was  not  conferred  upon  any  title  or  award.  The  award  was  conferred  upon  some  of  his
 officer.  The  matter  should  be  looked  into.

 Shri  Samar  Guha  :  Appoint  an  expert  committee.

 Shri  Darbara  Singh:  A  very  good  suggestion.  You  have  supported  me.  An  investigation
 Committee  should  be  formed  which  should  go  into  ai!  these  things  and  irregular  and  fraudulant
 methods  may  stop.

 Shri  Guha  has  mentioned  that  there  are  about  two  thousand  agencies.  Out  of  them  about
 200  co-oparative  Societies  are  there.  These  distribution  agencies  should  be  given  to  exservice
 men,  disabled  persons  and  to  unemployed  Engineers,  other  infiltrations  therein  should  be  chec- ked.  These  agencies  should  either  be  allotted  direct  tc  Co-operative  societies  or  to  the  people who  believe  in  collective  working.  Allotment  should  be  made  throgh  marketing  Federations  or
 through  other  institutions:  The  de  alership  shculd  not  be  entrusted  to  a  single  body.

 I  have  many  more  things  to  sa  y  but  have  restrained  myself,  therefore,  I  am  not  going to  enumerate  them  all.
 Guha  that  the  Governmen

 If  asked,  I  may  produce  in  writing.  I  agree  with  my  friend  Shri
 t  should  conduct  a  detailed  enquiry  into  the  entire  st:  ucture  of  FCT.

 One  who  is  found  guilt  y  should  be  Punished  but  those  who  are  good  at  work  but  slow
 should  be  given  adequate  opportunity.  If  the  matter  is  gone  into  deeply,  we  wiil  find  serious
 bungling  amounting  to  crores  of  rupee  s.  1  am  concerned  neither  with  American  nor  with
 Russian  Lobby.  1  am  interested  only  in  removal  of  the  irreguiarities  and  malpractices  preva-
 iling  Internal  b
 forthwith  with

 ickerings  and  manipulations  for  personal  gains  in  F.C.1.  snould  be  stopped
 a  view  to  achieve  the  full  capacity  of  food  production—I  will  urge.the  Hon.

 Minister  to  co  nduct  a  thorough  enquiry,  not  in  precemeals,  so  that  the  matter  ends  for
 ever.
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 Discussion  re.  Fertilizer  Vaisakha  20,  1895  (Saka)

 Corporation  of  India

 + + समाप्ति  महोदय  अभी  बोलने  के  लिये  11  सदस्यों  के  नाम  मेरे  पास  हैं  ।  कया  सभा  कुछ  अधिक

 र  तक  बचने  के  लिये  सहमत  है  ?

 श्री  क्‌०  रव  रवैया  :  हम  सात  बजे  तक  बैठ  सकते हैं  |

 ay  ज्योतिमेय  ag  :  सर्वप्रथम  में  प्राक्कलन  समिति  के  प्रतिवेदन  में

 खित  उवंरक  की  खपत  के  लक्ष्यों  तथा  उत्पादन  लक्ष्यों  की  ओर  ध्यान  चाहता  हं  ।  इसके  अनुसार
 1971-72  में  उकेरा  की  देश  में  कुल  26.  56  लाख  टन  खपत  हुई  जब  कि  निर्धारित  लक्ष्य  32.  0

 लाख  टन  था  ॥

 वर्ष  1971-72  में  नाइट्रोजन  और  फॉस्फेट  के  उत्पादन  की  सरकारी  क्षेत्र  में  अधिष्ठापित  क्षमता

 666,000  टन  थी  जब  कि  वास्तविक  उत्पादन  402,000  टन  से  अधिक  नहीं  हो  सका  ।  अर्थात्‌  केवल

 60.9%  अधिष्ठापित  क्षमता  का  उपयोग  किया  किन्तु  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  उत्पादन  बहुत  अधिक

 हुआ  ।  समिति  ने  टिप्पणी  की  है  कि  जबकि  देश  को  कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिये  अधिक  से  अधिक

 उर्वरक  चाहिये  सरकारी  क्षेत्र  के  उवेरक  संयंत्रों  द्वारा  अधिष्ठापित  क्षमता  के  अनुरुप  उत्पादन  न  करना

 खेदजनक  है  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  इस  ओर  दिलाना  चहता  हूं  कि  भारतीय  कृषकों  जिनकी  प्रति  व्यक्ती

 आय  बहुत  कम  है  उर्वरक  का  इतना  अधिक  मूल्य  चुराना  है  जितना  विश्व  के  किसी  भी  देश  के  कृषकों

 को  नहीं  पड़ता  ।  यदि  100  किलोग्राम  उर्वरक  का  मूल्य  पश्चिम  जमाने  में  28,  7  डालर  है  तथा

 फ्रांस  में  26  डालर  तो  भारत  में  34.3  डालर  है  ।  प्राक्कलन  समिति  ने  भी  माना  है  कि  उर्वरक  का  मूल्य
 विश्व  के  अन्य  देशों  की  तुलना  में  भारत  में  सबसे  अधिक  है  ।  ऐसी  स्थिति  में  भारतीय  उर्वरक  निगम  को

 बनाए  tad  का  क्या  औचित्य  हम  जानते  सरकार  बिरला  औंर  eter  भारी  रहो  का

 कितना  fat  चाहती  है  ।  एकाधिकार  प्राप्त  विदेशी  फर्मे  अत्यंत  ल।भ  कर  रहीं  हॉल  में  जपनी

 फर्म  टोयो  एण्ड  कम्पनी  को
 5  यूनिटों  के  लिये  लाइसेंस  दिया  गया  है  |  मद्रास  प्रोजेक्ट  के  बारे  में  आपको

 यह  जानकर  आये  होगा  कि  पहले  आठ  वर्षों  तक  इस  कम्पनी  के  लिये  विपणन  के  क्षेत्र  में  सरकार  का

 कोई  नियंत्रण नहीं  क्या  इस  देश  में  अमरीकी  राज्य  है  ?

 तूतीकोरिन  में  नेपाल  पर  आधारित  उर्वरक  संयंत्र  की  स्थापना  के  बारे  में  डा०  ब्रिगेड  सेन  ने  त्याग

 पत्र  देने  की  धमकी  दी  थी  ।  किन्तु  श्री  चिदम्बरम  को  इसका  लाइसेंस  दिया  गया  क्योंकि  सरकार  उसको

 अनुगृहीत  करन  चाहती  थी  ।  किन्तु  डा०  त्रिगण  सेन  ने  मंत्री  रहने  तक  एसा  नहीं  होने  दिया  |

 अब  मैँ  इंडियन  एक्सप्लोसिव  फर्टिलाइजर  डिवीजन  का  उदहरण  देना  चाहुंगा  ।  उसका  पूंजीਂ

 गत  ढांचा  इस  प्रकार  है  ।

 भारतीय  राष्ट्रपति  e  12.75  प्रतिशत

 आई०  पी०  आई०  लिमिटेड  कै  ग  ि  ह  51.02  प्रतिशत

 पब्लिक  ह  भि  e  e  26,22  प्रतिशत

 Shri  Shankar  Dayal  Singh  (Chatra)  ;  A  point  of  order,  Sir,  May  I  know  the  time  allotted
 to  a  member  to  sp2ak  ?

 Mr.  Chairman  :  There  is  no  point  of  order  in  it.

 Shri  Shankar  Dayal  Singh  :  Thee  is  point  of  order,  kindly  listen  to  me.

 Mr,  Chairman  :  Sit  down,  please.  You  have  asked  about  the  time  allotted,  it  is  proce-
 dural  matter.  As  regards  time  consum¢  d  by  the  hon.  Member,  it  is  matter  of  information.
 Let  him  sit  down  and  then  you  ask  about  it.  ou  may  raise  a  point  of  order  if  there  is  some-
 thing  new  in  his  speech.
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 10  1973  भारतीय  उबर
 निगम  के  बार  में  चर्चा

 Shri  Shankar  Dayal  Singh  :  Kindly,  listen  to  my  point  of  order.  My  point  of  order  is

 that  according  1०  rule  352  of  therules  of  Procedure  of  the  House  there  is  procedure  for  a  member

 10  speak.  There  is  a  procedure  under  rule  352  for  the  member  who  participate  in  a  debate.

 The  Hon.  Member  while  speaking  about  fertilizers  have  referred  (0  Maruti  and  certain  other

 things.  What  is  your  ruling  in  this  regard.  You  may  direct  him  not  to  go  irrelevant.  I  want

 your  ruling  in  this  regard.

 समाप्ति  महोदय  :  मेरे  विचार  में  माननीय  सदस़्य  ने  यह  प्रश्न  उठाया  है  कि  क्या  माननीय

 सदस्य  एं  से  प्रश्न  पर  भी  बोल  सकते  हैं  जिसपर  चर्चा  न  हो  रही  हो  ।  मेरा  विचार  है  कि  माननीय  सदस्यों

 को  अपने  भाषण  उसी  प्रश्न  तक  सीमित  चाहिए  जिसपर  चर्चा  हो  रही  हो  |

 श्री  sarfaan  बसु  :  मेँ  नैफ्था  पर  आधारित  उर्वरक  जिसके  लिए  लाइसेंस  जारी  किया
 >

 चुका  Qs  उल्लेख  करना  ।  इस  कम्पनी  का  1971  2,48,60,000  रुपये  का लाभ  था

 1972

 श्री  दामोदर  ais  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  यह  है  कि  माननीय  सदस्य  सभापति

 को  सम्बोधित  करे  किसी  सदस्य  को  नहीं  ।  यह  चर्चा  भारतीय  उर्वरक  निगम  के  बारे  में  है  न  कि  का  पुर
 स्थित  आई०  सी०  आई०  की  फैक्टरी  के  बारे  में  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  आगे  से  पीठासन  अधिकारी  को  ही  सम्बोधित  करेंगे  ।  जहां
 तक  दुसरी  बात  का  सम्बन्ध  यदि  निगम  के  कार्यकरण  में  इस  फैक्टरी  का  कूछ  प्रत्यक्ष  अथवा  अप्रत्यक्ष

 सम्बन्ध  है
 तो  इन  बातों  का  उल्लेख  किया  जा  सकता  है  ।  यदि  यह  कोई  अलग  मामला  है  तो  इसे  इस  समय

 mei  पर  नहीं  उठाया  जाना  चाहिए  ।

 at  ज्योतिर्मय  बसु  :  अब  इस  कम्पनी  में  सरकार  भी  भागीदार  है  ।  एक  वर्ष  में  इस  का  लाभ

 2,48,60,000  से  बढ़कर  7,40,  13,400  रुपये  हो  गया है  ।  1971  में  वह  3,40,000  रुपये  था

 परन्तु  जब
 लाभ  तीन  गुना  बढ़  गया  तब  कर  कम  होकर  2,  73  लाख  रुपये  रह  गया  |  यंह  सरकार की  नीति

 का  एक  नमूना है  ।

 मै  सरकार  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  ओर  दिलाना  चाहता  था  कि  किसानों  को  दुगुने  भाव  पर  जबरन

 पड़ता  है  ।  यह  कम्पनी  जिसमें  सरकार  भी  भागीदार  गम्भीर  आपराधिक  कदाचार  कर

 रही  है  ।  वह  चोर  बाजारी  कर  रही  है  और  इस  के  ब्रिटिश  मालिक  अत्यधिक  लाभ  अजित  कर  रहे
 दो  भाई  हैं  जिनमें  एक  माल  उतारने  तथा  चढाने  के  ठेकेदार  और  दूसरा  परिवहन  ठेकेदार  है  ।  जनवरी

 1972  से  aa  1973  के  बीच  यूरिया  की  एक  भारी  मात्रा  गुम  हो  गई  है  ।  कुछ  माल डिब्बों  को

 कार  करके  उनमें  यू  रिया  भर  उनको  वापस  भेज  दिया  जाता  है  ।  हाल  में  उत्तर  प्रदेश  में  कल्यानपुर  पुलिस
 स्टेशन  द्वारा  22  बोरे  यूरिया  पकड़ा  गया  है  ।  20  जनवरी  को  मेसर्स  बंसल  रोड  करियर  के  चार  ट्रक

 पकड़े गये  थे  |  उनमें  8,  10,  8  और  10  टन  यूरिया था  ।  एक  ट्रक  जिसका oa  ०  पी०  सी०  का  नम्बर था

 उसका  चालान हो  गया  ।  चालान  की  एक  फोटो  स्टेट  प्रति  मेरे  पास  है  ।  मैं  उस  को  सभा  पंटल  पर  रख

 सकता हुं  ।  इस  से  साफ  तौर  से  पता  लगता  है  कि  किस  प्रकार  यूरिया  चोरी  हो  रहा  है  और  चोर  बाजार

 में  बेचा  जा  रहा  है  ।  वह  अपने  तमंचा  रियों  को  बहुत  परेशान  भी  कर  रहे  हैं  ।  कार्मिक संघ  कें  नेताओं  को

 तंग  किया  जा  रहा  है  ।

 क्या  भारतीय  जबरन  निगम  की  वर्तमान  कठिनाई इस  कारण  है  कि  सत्तारुढ़ दल  के  कुछ  सदस्यों  ने

 इस  मामले  में  हस्तक्षेप किया  है  ।  क्या  यह  भी  सच  है
 कि

 कुछ  नेता  अपने  लिए  अभिकरण  लेने

 का  प्रयास कर  रहे  भारतीय  sae  निगम  के  पूरे  ढांचे  में  भ्रष्टाचार
 और

 कदाचार  हो  रहे
 कार  को  ऐ  से  व्यवसायों  का  संरक्षण  करना  चाहिए  जो  कि  ईमानदार  सिद्ध  हुए  इस  सारे  मामले  की  संसद
 सदस्यों  की  समिति  द्वारा  जांच  की  जानी  चाहिए  ।
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 Discussion  re.  Fertilizer  May  10,  1973

 Corporation  of  India

 Shri  Sat  Pal  Kapoor  (Patiala)  :  Ma  yI  know
 whe  ther  this  photograph  will  be  placed

 oreo on  the  table?  I  think  H.  S.  approval  is  needed  for i  Le  4VAU  LCV  ver  it  is  not  so  much  a  relevant
 document.

 सभापति  महोदय  :  इसे  अध्यक्ष  महोदय  के  समक्ष  रखा  चाहिए  और  वही  इस  बात  का  निर्णय

 करेंगे  कि  इसे  सभा पटल  पर  रखा  जाय  अथवा  नहीं  ।

 शो  दया  सुन्दर  महापात्र  :  इस  चर्चा  में  देश  के  सभी  वर्गों  के  लोग  रुचि  ले  रहे  हैँ  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  पर  चर्चा  के  दौरान  मैंने  निगम  के  उच्च  अधिकारियों  के  विरुद्ध  गम्भीर  आरोप  लगाये

 परन्तु  आश्चर्यजनक  बात  यह  है  कि  उनके  विरुद्ध  अभी  तक  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  मैं  यह

 नहीं  समझ  सका  कि  इन  तीन  निदेशकों  पर  क्यों  आक्षेप  लगाय  जा  रहे  हैं  ।  ऐसा  लगता  है  कि  परदे  के  पी  छे
 कोई  बहुत  गम्भीर  मामला  है  ।

 डा०  चक्रवर्ती  एक  प्रसिद्ध  वैज्ञानिक  है  और  1954  में  उन्हें  पद्मश्री  दिया  गया  था  ।  अभी  हाल  में

 उन्हें  वियाना  में  भी  पुरस्कृत  किया  गया  है  ।  श्री  मुकर्जी  भी  एक  बहुत  विद्वान  व्यक्ति  उन्होंने  अनेकਂ

 अन्तर्राष्ट्रीय  बैठकों  में  भाग  लिया  है  ।  इस  क्षेत्र  में  उनके  योगदान  को  भुलाया  नहीं  जा  सकता  ।

 इसी  प्रकार  श्री  घोष  भी  एक  विद्वान  व्यक्ति  हैं  ।  पता  नहीं  इन  तीनों  व्यक्तियों  पर  किन  कारणों  &

 आक्षेप  लगाया  जा  रहा  है  ।  मुझे  सन्देह  है  कि  किसी  भी  अन्य  सरकारी  उपक्रम  में  इतने  विद्वान  व्यक्ति  हों  ।

 किसी  ने  मुझे  बताया  है  कि  इस  देश  में  कुछ  अन्य  देशों  के  स्वार्थ  निहित  हैं  ।  ये  देश  वही  हैं  जोकि  चाहते

 हैं  कि  हम  उनसे  इसका  आयात  करें  ।

 कोयला  खानों  के  जो  मालिक  गत  20  वर्षों  से  सुन्दरी  संयंत्र  को  कोयला  सप्लाई  कर  रहे  गत  वर्ष

 घटिया  कोयला  सप्लाई  करते  हुए  डा०  चक्रवर्ती  तथा  मुकर्जी  छारा  रंगे  हाथों  पकड़े  गये  थे  ।  क्या  उसी  कारण

 से  कोयला  खानों  के  मालिक  इन  अधिकारियों  के  विरुद्ध  अभियान  चला  रहे  हैं  ?  क्या  इस  में

 लीग  इण्डिया  जैसे  बड़े  बड़े  एकाधिकार  प्राप्त  गृह  अन् त्रस्त  हैं  ?

 भारतीय  बे्रक  निगम  डा०  चक्रवर्ती  के  नेतृत्व  में  बेरोजगार  इंजीनियरों  को  रोजगार  दे  रहा  है
 और  छोटे  व्यापारियों  को  संरक्षण  दे  रहा  है  ।  लगभग  400  बेरोजगार  इंजीनियरों  को  भारतीय  उकेरा

 निगम  में  रोजगार  दिया  गया  है  ।

 कुछ  ऐसे  विदेशी  इंजीनियरिंग  गह  हैं  जो  यह  नहीं  चाहते  कि  हम  अपनी  प्रौद्योगिकी  का  विकास  करें

 और  कि  हम  तकनीकी  जानकारी  के  लिए  ही  निर्भर  करते  रहें  ।  श्री  एल०  एन०  घोष  मे  एक  पत्न

 भी  घर  को  लिखा  था  ।  यह  पत्र  मेरे  पास  है  उसमें  गया  है  कि  किसी  भी  विदेशी  फर्म  को  काम  द ेरैने

 से  पुर्व  यह  निश्चित  किया  जाना  चाहिए  कि  क्या  वास्तव  में  स्वदेशी  फर्मों  के  पास  काम  अधिक  है  ।  क्या

 इस  बात  की  गुंजायश  है  कि  वह  अपनी  जिम्मेदारी  को  किसी  अन्य  पर  थोप  देंगे  ।  भारतीय  उवेरक  निगम

 ने  देश  में  नई  तकनीकीਂ  जानकारी  के  विकास  से  अनेक  संयंत्र  स्थापित  किये  हैं  ।  उनकी  भावाना  यही  रहीਂ

 है  कि  इसके  लिए  विदेशी  तकनीकी  जानकारी  पर  निसार  न  रहना  पड़े  ।

 Sto  मुकर्जी  को  इस  मामले  में  तथा  ये  अन्तर्ग्रस्त  किया  गया  है  जबसे  उन्होंने  aia  और  मसूर  में  13

 लाख  रुपये  की  राशि  वसूल  की  हो  लगभग  दो  करोड़  रुपये  व्यापारियों  की  ओर  बकाया  हैं  यदि  यह  व्यापारी

 धन  वापस  न  दें  तो  इन  के  विरुद्ध  क्या  किया  जा  सकता  है  ।  उन्होंने  इस  राशि  को  वसूल  करने  का  एक

 तरीका  निकाला  ।  हो  सकता  है  तकनीकी  तौर  पर  इस  में  कुछ  कमी  हो  परन्तु  जहां  तक  राष्ट्रवाद  का  सम्बन्ध

 है  सरकार  को  लाभ  होना  चाहिए  न  कि  हानि  ।  यदि इन  सभी  बातों  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  तो  मेरे

 विचार  में  श्री  मुकर्जी  के  साथ  सहानुभूतिपूर्वक  व्यवहार  होना  चाहिए
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 20  1895  )
 भारतीय  उब रक  निगम  के  बारे  में  चर्चा

 यदि  ये  तीनों  व्यक्ति  समाजवाद  के  सिद्धान्त  पर  चल  रहे  हैं  तो  इनके  बारे  में  कोई  सन्देह  नहीं  होना

 चाहिए ।  यह  सच  है  कि  देश  में  shew  की  कमी  है  और  यह  चोर  बाजार  में  बिक  रहा  है  परन्तु  इस
 कारण

 किसी  व्यक्ति  को  दण्ड  देना  उचित  नहीं  है  ।  अधिकारियों  की  तबदीली  तभी  की  जानी  चाहिए  जबकि  एसा

 करना  बहुत  आवश्यक  हो  ।

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  3-9-71  को  एक  संसद  सदस्य  ने  श्री  पी०  के०  सेठी  एक

 पत्र  लिखा  था  ।  उसमें  यह  कहा  गया  था  कि  आपने  सर्वश्री  मुकर्जी  तथा  घोष  के  विरुद्ध  आरोपों

 की  जांच  का  जो  आश्वासन  दिया  है  उसके  लिए  मैं  आपका  आभारी  हं  ।  उस  पत्र  में  यह  भी  कहा  गया  था

 कि  अधिकांश  संसद  सदस्य  यह  चाहते  हैं  कि  इन  तीनों  अधिकारियों  को  शीघ्र  ही  भारतीय  उर्वरक  निगम

 से  निकाल  दिया  इस  पत्र  में  यह  भी  अनुरोध  किया  गया  था  कि  जांच  काय  भूतपूर्व  सभापति
 श्री  सतीश

 चन्द्र  अथवा  श्री  गोविन्द  नारायण  को  सौंपा  जाये  ।  परन्तु  यह  कार्य  श्री  हक सर  तथा  श्री  मुकर्जी

 को  न  सौंपा  जाये  ।

 श्री  कठ  QHo  तिवारी  पीठासीन  हुए
 [  Suri  K.  N.  Trwari  in  the  Chair

 मेरे  पास  इस  की  एक  फोटोस्टेट  कापी  है  यदि  आप  कहें  तो  मैं  इसे  सभापटल  पर  रख  सकता  हूं  |

 Shri  Sat  Pal  Kapoor  :  rule  on  a  point  of  order,  How  he  has  received  this  letter.
 It  is  an  official  document.

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  इसके  पश्चात्‌  सर्वश्री  समर  इन्द्रजीत  ल्निदिब

 शिवकुमार  शास्त्री  तथा  अन्य  अनेक  सदस्यों  प्रधान  मंत्री  को  एक  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया  था  ।  उन्होंने

 कहां  था  कि  जो  निदेशक  जनरल  मेनेजर  छुट्टी  पर.गये  हैं  उनको  तुरन्त  ड्यूटी  पर  बुलाया  जाये
 ।

 यह  भी  कहा  गया  था  कि  खाद्य निगम  तथा  उर्वरक  निगम  के  लिए  दो  अलग-अलग  मापदण्ड  नहीं  होने
 चा  |

 में  व्यक्तिगत  रूप  से  किसी  को  तंग  करने  के  विरुद्ध  हूं  ।
 डा०  चक्रवर्ती  को  पद्मश्री  के  अतिरिक्त  भी

 अनेक  पुरस्कार  मिले  हैं  और  उन्होंने  भारतीय  seem  निगम  कार्यकरण  में  सुधार  किया  ।  म

 उसे
 रक

 के  मूल्य  में  वृद्धि  करने  के  विरुद्ध  मैं  चाहता  हं  कि  निगम  निजी  क्षेत्र  कारखानों  का  भी  अपने

 हाथ  में  ले  ले  नहीं  चाहता  कि  शाहवालेत  अन्य  किसी  के  दबाव  में  आकर  किसी  अधिकारी  को  परेशान

 किया  जाये  |  a  चाहता  हूं  कि  इस  सारे  मामले  की  जांच  के  लिए  एक  संसदीय  समिति  नियुक्त  की  जाये  और

 यदि  डा०  चक्रवर्ती  दोषी  पाये  जायें  तो  उन्हें  तुरन्त  सेवा  से  बर्खास्त  कर  दिया  जाये  ।  काम  चोरों  के  लिए
 सरकारी  उपक्रमों  में  कोई  स्थान  नहीं  होना  चाहिए  ।  परन्तु  ये  लोग  नौकरशाही  और  नगर सेठों  की

 गांठ  का  शिकार  हैं  तो  इन्हें  तुरन्त  ड्यूटी  पर  वापस  बुलाया  जाना  चाहिए  |  मैं  इन  अधिकारियों  का  पक्ष

 नहीं  ले  रहा  हूं  बल्कि  मैं  चाहता  हू  कि  उनके  विरुद्ध  निष्पक्ष  रूप  से
 जांच  कराई  जाये  ।

 श्री  समर  गुह  :  माननीय  सदस्य  ने  संविधान  के  अन्तर्गत  शपथ
 ली  है

 और  वह  कह  रहे  हैं  कि  बंगाली

 बंगाली  को  बचाता  है  ।

 श्री  एस०  एस०  बनर्जी  :  इसमें  बंगाली  बंगाली  की  कोई  बात  नहीं  है  ।  हक्सर  मादिन  तथा  मालवीय

 साहिब  बंगाली  नहीं  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  इसमें  बंगाली  बंगाली  अथवा  बिहारी  बिहारी  का  कोई  प्रश्न  नहीं है
 '

 ।

 सभापति  महोदय  किसी  भी  सदस्य  को  सभा के  किसी  अन्य  महत्व  की  भावनाओं  को  ठेस  नहीं
 म  लानत  के

 पहुंचानी  चाहिए  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  ने  रुज  BBS)  ना  बारे  कुछ  टिप्पणियां की  जोकि  ठोक

 नहीं थी
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 aft  sutfada  बस  :  मेँ  गलतफहमी  को  द्र  कर  देना  चाहता  हूं  ।  मैंने  यह  कहा  था  कि  राजनीति  में

 ऐसे  व्यक्ति  है  जो  अमरीकी  तथा  ब्रिटिश  पूंजीपतियों  से  वेतन  पाते  है  ।  श्री  महापात्र  के  विरुद्ध  मैंने  कुछ

 नहीं  कहा  ।  म  उनका  बहुत  सम्मान  करता  हूं  ।

 श्री  राजा  कुलकर्णी  उत्तर-पुर्व  सारे  विवाद  को  एक  घटना  तथा  मंत्रालय  वारा  उसपर

 की  गई  कार्यवाही  पर  ही  केन्द्रित  किया  जा  रहा  मैं  डा०  मुकर्जी  तथा  श्री  दलीप  सिंह  को  व्यक्तिगत  रूप

 से  जानता  हूं  ।  वे  बहुत  अच्छे  व्यक्ति  हैं  तथा  अपने  कार्य  में  दक्ष  परतु  जब  एक  बड़े  संगठन  के  प्रबन्ध

 का  प्रश्न  है  और  यदि  उसमें  कुछ  भूल  हुई  है  तो  आरोप  सिद्ध  होने  पर  किसी  न  किसी  को  तो  दण्ड  मिलना

 ही  है  ।

 किसी  deat  को  सबसे  चतुर  और  अच्छे  व्यक्ति  अच्छा  नहीं  बना  सकते  ।  यह  कहना  सहीं  नहीं
 है  कि  भारतीय  viva  निगम  का  कार्य  इसलिए  अच्छा  है  क्योंकि  उसमें  दो  तीन  उच्च  अधिकारी  बड़े  अच्छे

 और  चतुर  इसका  मूल्यांकन  इस  बात  से  ही  लगाया  जा  सकता  है  कि  लोगों  को  उससे  कितनी  आशाएं

 ह

 उर्वरक  उद्योग  में  इन  अत्यन्त  कुशल  अधिकारियों  के  रहते  गत  27  वर्षों  में  उन्हें  कई  समस्याओं

 का
 सामना  करना  पड़ा  हैं  ।  कुछ  समस्याओं  का  उन्होंने  समाधान  किया  है  पर  कुछ  उन्होंने  स्वयं  खड़ी  की

 )
 ह  ||

 हम  चाहते  है  कि  sawn  निगम  विकास  हो  ।  इस  समय  इसके  5  उत्पादक  कारखाने  हैँ  तथा  अन्य

 7  निर्माणाधीन  हूँ  ।  इसके  अतिरिकत  पांचवी  योजना  में  11  अतिरिक्त  कारखानों  की  स्थापना  की  जानी
 अब  समस्या  यह  है  कि  इन  नए  कारखानों  का  निर्माण  कार्य  जिनमें  1,  500  करोड़  रुपया  लगेगा  इन्हीं

 } लोगों  के  हाथ  में  रहने  दिया  जाये  ?  क्या  इतने  विशाल  संगठन  के  रहते  वे  aes  बने  रहेंगे  क्योंकि

 देश  की  आवश्यकताओं  और  अपेक्षाओं  को  देखते  संगठन  कसौटी  पर  खडा  नहीं  उत्तर  पाया  है  ।  इसमें

 firs  सुधार  की  आवश्यकता  है  ।

 जैसा  कि  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  ने  कहां  सम्पूर्ण  उर्वरक  निगम  का  पुनगंठन  किए  जाने

 का  आवश्यकता  है  ।  सरकार  इसके  लिए  तुरन्त  कोई  योजना  बनाए  |

 श्री  सत्येद्र  नारायण  सिन्हा  :  माननीय  मंत्री  द्वारा  भारतीय  उर्वरक  निगम  का

 गठन  करने  का  मुझे  स्वागत  करना  चाहिए  पर  गत  वर्षों  में  इसके  द्वारा  सभी  पहलुओं  में  की  गई  उन्नति

 तथा  डा०  चक्रवर्ती  और  डा०  मुखर्जी  की  लगन  को  देखते  जिसके  लिए  उन्हें  देश  और  विदेश  दोनों  से

 प्रशंसा  मिली  में  इस  निगम  का  स्वागत  नहीं  कर  सकता  ।  में  मानता  हू  कि  इस  समय  उकेरा  का  मूल्य
 अत्यधिक  है  पर  इसके  लिए  डा०  चक्रवर्ती  और  डा०  मुखर्जी  जिम्मेदार  हैं  ।  उन्होंने  वितरण  की  और  पद्धति

 का  सुझाव  दिया  था  पर  अब  इसे  छोटे  दुकानदारों  और  बेरोजगार  शिक्षितों  द्वारा  बांटा  जा  रहा  है  तथा

 इस  पर  निगाह  रखने  का  भार  राज्य  सरकार  का  हैं  ;  अब  यदि  वे  कुछ  गलत  तरीका  अपनाते  है  तो  इस

 पर  नज़र  रखी  जानी  चाहिए  ।  इसे  रोकना  उन  रक  निगम  की  शक्ति  से  बाहर  है  ।  मात्र  आरोप  लगाए

 जाने  पर  केवल  संदेह  के  अधार  पर  मंत्री  महोदय  को  इन  लोगों  से  छुट्टी  पर  जाने  को  नहीं  कहना  चाहिए
 था  ।  सरकार  की  यह  कार्रवाई  एक  शीघ्र ता  में  उठाया  गया  कदम  है  |

 दुसरे  जब  डा०  मुखर्जी  ने  कार्यभार  संभाला  था  उस  समय  2.  5  करोड़  रुपया  निगम  इदारों
 पर  बकाया  था  ।  उसमें  से  उन्होंने  इस  बीच  दो  करोड़  रुपया  वसूल  किया  ।  मैँ  यह  नहीं  कहता  कि  उन्हों नें
 कोई  अनियमितता  नहीं  की  होगी  ।  यह  एक  जाच  का  विधय  है  ।

 जांच  पुरी  होने  पर  ही  उन  पर  कोई

 आरोप  लगाया  जां  सकता  उससे  पहले  उन्हें  छुट्टी  पर  जाने  को  कहना  एक  कठोर  कदम  है
 क  में  आशा

 इस  पर  मंत्री  महोदय  फिर  से  विचार  करेंगे  । करता  हूं
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 सभी  प्रकार  की  अनियमितताओं  के  सम्बन्ध  में  पूरी-पुरी  जांच  की  जानी  पर  यह  कोई

 कारवाई  करने  से  पहले  ही  होना  चाहिए  |

 मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  इन  लोगों  ने  कोयले  के  आधार  पर  कारखाने  स्थापित  किए  कि

 एक  बड़ी  कठिन  पद्धति  हैं  ।  कारवाई  कार्यक्रम  समिति  ने  जापान  की  टोया  कम्पनी  और  इंजीनियर  इंडिया

 लि०  के  सहयोग  से  पांच  कारखाने  स्थापित  करने  की  सिफारिश  की  है  ।  क्या  इस  सम्बन्ध  में  उकेरा  निगम

 से  पुछ  लिया  गधा  है  कि  ag  इसे  लगा  सकती  है  ?  मुझे  पता  चला  है  कि  उसके  पास  कारखाने  लगाने  का

 तकनीकी  ज्ञान  है  ।  आत्म  निभ  रता  के  प्रश्न  को  ध्यान  में  रख  कर  हमें  इन  वैज्ञानिकों  और  तकनीशियनों

 को  प्रोत्साहित  करना  ।  बिना  कोई  जांच  किए  कार्रवाई  करना  बड़ा  ही  गलत  कार्य  होगा  ।

 प्रो०  नारायण  चन्द  पाराशर  भारतीय  sate  निगम  की  स्थापना  कम्पनी  afa-

 नियम  की  धारा  619  एच०  के  अन्तरगत  की  गई  थी  |  यह  प्रतिवर्ष  अपना  प्रतिवेदन  देता  है  ।  इसके  गत
 वर्षो  का  अध्ययन  इस  सदन  की  दो  समितियों  ने  किया  जिसमें  विरोधी  दलों  के  चुने  हुए  सदस्य  भी  थे  ।

 इन  समितियों  के  प्रतिवेदन  को  देखने  से  यह  पता  चलता  है  कि  इन  चतुर  और  अत्यन्त  योग्य  तकनीकी

 कारियों  ने  कोयले  कीਂ  कमीਂ  के  बावजूद  कोयले  पर  आधारित  कारखाने  खोल  कर  तथा  उर्फ  रक॑  कारखानों

 की  fo  क्षमता  का  पूरा-पूरा  उपयोग  न  करके  कितनी  हानि  इस  देश  को  पहुँचाई  है  ।

 परन्तु  विंमान  विवाद  15  विरोधी  दलों  के  सदस्यों  के  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गये  इस  ज्ञापन  से  खड़ा  होता

 है  जिसमें  उन्होंने  अधिकारियों  को  छुट्टी  पर  भेजने  पर  आपत्ति  की  है  तथा  उन्हें  तुरन्त  काम  पर  बुलाए
 जाने  की  मांग  की  हैं  ।  14  मार्च  को  उन  रक  घोटालेਂ  के  सम्बन्ध  सें  Boe  गये  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  पर  मंत्री
 ने  बड़ा  कठोर  रुख  अपनाया  था  और  निगम  क्ष  फिर  से  पनगंठन

 करने
 के  सरकार  के  निर्णय  को  बात  कही

 अब  जब  कि  यह  पता  चलता  हैं  कि  उचित  खाते  में  13  लाख  रुपये  गायब  तो  इससे  हमारी  आंखे

 खुलती
 हैं  तथा  इसकी  जांच  केन्द्रीय

 जांच  ब्यूरो  द्वारा  करने  को  कह  कर  पेट्रोलियम  मंत्री  ने  अच्छा  काम

 किया  है  ।

 श्री  समर  गह  :  यह  मंत्री  नहीं  किया  बल्कि  निदेशक  मंडल ने  स्वयं  किया  था  ।  यह  कहना  नितान्त

 गलत  है  कि  हमने  कोई  शीलता  में  कदम  उठाया  है  ।  यदि  सरकार  सख्त  कार्रवाई  करती  है  तो  विरोधी  सदस्य

 सम्बन्धि  अधिकारियों  के  बचाव  के  लिए  आ  जाते  है  और  यदि  नहीं  लेते  तो
 वे

 उसे  भला  बुरा  कहते  ह  ।

 प्रो०  नारायण  चन्द  qT  :  सरकार  निगम  सें  होने  वली  नियुक्तियों  तथा  धन  के  व्यय  के

 सम्बन्ध  में  उच्चस्तरीय  जांच  करनी  चाहिए  ।  अधिकारों  की  आय  और  व्यय  को  भी  पुरी  जांच  की

 जानी  चाहिए  ।  इन  शब्दों  के  साथ  में  उर्वरक  निगम  के  पुनर्गठन  के  निर्णय  का  स्वागत  करता हूं  ।

 Shri  Shashi  Bhushan  (South  Delhi)  :  The  hon.  Members  have  expressed  their  views

 fully  and  on  all  the  aspects  of  this  question.  Their  department  has  got  no  political  direetion  since
 Shri  K.D.  Malviya  had  left.  Now  Shri  Barovah  has  taken  charge  of  this  department  and
 we  Should  hope  that  all  the  institutions  under  this  department  will  get  committed  political
 guidance.  The  official,  working  in  these  institutions  shall  also  have  some  objective  but  we
 have  noticed  that  that  is  lacking  in  them.  Sometimes  there  is  a  tussels  between  Technocrats
 and  buréaucrats.This  situation  is  prevailing  not  at  one  place  but  at  several  places.  This
 should  come  to  zn  end.  For  years  together the  Chairman  of  thé  UPSC  was  an  I.C.S.  Officer.

 Now  a  technocrat  has  been  appointed  asits  Chairman  and  now  the  work  is  going  on  smooth-

 ly.  1६  is  possible  that  technocrats  may  not  have  administrative  experience  but  they  can  work
 in  right  direction.

 There  has  been  burgling  on  a  large  scale  in  the  Fertilizer  Corporation  of  India.  Facto-
 ries  have  been  established  in  American  collaboration  as  well  as  with  the  collaboration  on
 other.  contries.  I  have  seen  the  fertilizer’  factory  of  Bombay.  The  material  supplied
 by  America  has  been

 replaced  and  the  factory  has
 again

 started  functioning.
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 aL  os  Neen  ee EER

 [Shri  Shashi  bhushan]

 The  technocrats  of  our  country  have  been  asking  for  technical  know  how  ofproducin®

 coal  based  fertiliser  because  we  have  to  import  diésel  and  other  things  and  crude  oil  agains

 8016  ,  We  are  proud  of  the  fact  that  our  technicians  have  developed  this  technology  for  pro-

 ducing  fertiliser  in  the  country.  Scientists  all  over  the  world  have  accorded  recognition  to

 our  t«chnocrafts  who  are  working  in  the  field  of  fertilizer,  Several  of  them  have  been  free-

 dom  fighters.  They  should  not  be  allowed  to  suffer  in  the  personal  life.  Mr.  Chakravarty  has

 ‘been  a  freedom  fighter  and  eminent  Scientists  of  the  world  have  recognised  his  services.

 He  gave  the  policy  of  selfreliance  to  the  country.  He  may  or  may  not  remain  but  we  can  not

 forget  his  services  for  the  country.  Some  may  oppose  him  by  being  misguided.

 Last  time  I  saw  that  there  is  one  Dr.  Vimal  Jain,  he  got  written  several  letters  from
 "  M.Ps.  against  the  officers.  He  is  an  ordinary  clerk  in  the  Fertilizer  Corporation.  I  can  bring

 those  M.Ps.  before  the  hon.  Minister  and  show  how  these  clerks  are  acting.  against  their  in-

 stitution.  His  name  in  Dr.  Vimal  Jain.  He  belongs  to  Western  Uttar  Pradesh.  C.B.I.  should
 conduct  enquiry  against  such  persons  also.

 This  is  also  happening  in  the  corporation.  One  Local  person  is  sending  news  to  the  Blitz

 against  the  Chairman.  He  15  going  from  one  office  to  another.  Strong  action  should  be  taken

 against  such  persons  who  are  indulging  in  such  activities.  Central  Bureau  of  Investigation  is

 holding  an  enquiry  and  the  Board  has  accepted  it.  All  these  written  letters  and  documents
 should  be  produced  before  its.  All  the  vested  interests  and  foreign  companies  such  as  Vektar

 Company  which  is  attached  to  C.I.A.  are  interested  in  establishing  fertilizer  factories  in  India

 Japan  and  other  countries.  A  book  has  published  in  America  and  I  have  sent  that  beok
 to  Hon.  Minister  and  I  hope  that  he  must  have  read  it.  It  isa  big  circle,  we  should  encourage
 our  Scientitists.  The  Scientists  are  satisfied  with  the  fact  that  a  long  section  of  the  intelligent
 pzople  has  full  confidence  on  them.  We  should  not  belie  their  faith  and  we  shoula  hold  enquiry
 Into  the  mistakes  which  have  come  to  the  notice  and  I  am  sure  that  the  people  who  undei-
 stocd  them  correctly  will  prove  correct  after  the  enqury.  All  those  persons  who  are  giving  wrong
 information  and  who  have  created  this  atmosphere  of  confusion  against  Scientists  due  to  bur-
 aucrats  should  be  punished.

 It  will  be  a  good  thing  if  an  enquiry  by  the  C.B.I.  is  conducted.

 As  my  colleague  Shri  Parashahr  has  said  I  wiil  also  suggest  that  a  Parliamentary  Com-
 mittee  or  some  other  committee  should  be  appointed  to  go  into  the  whole  matter,  so  that
 misunderstanding  may  be  removed.

 *  *  |;  *  *

 Shri  Damodar  Pandey  :  Mr.  Chairman  Sir,  many  things  have  been  said  here.  It  has
 also  been  said  that  coal  mines  workers,  perhaps,  have  some  interest  in  defaming  the  Ferti-
 lizer  corporation.  In  this  connection  the  name  of  shaw  Wallace  and  some  other  have  been
 mentioned.  I  want  to  say  only  this  much  regarding  Sindri  which  is  in  Jaharia  Sector  of  Bihar
 They  had  no  other  alternat've  except  to  take  coal  from  the  private  sector  because  there  was  no
 public  sector  undertaking  there.  ‘they  were  getting  coal  frm  the  private  sector  prior  tc  nation
 alisation  and  2150  during  the  period  when  Shri  Chakravar  ti  was  working  as  a  Manager  thert
 and  even  before  that  even  when  he  was  not  there.  It  is  not  थें  new  thing.  Now  the  same  person
 after  nationalisation  has  beccme

 r  and  that  the
 the  champion  of  nationalisation  and  that  now  he  ha  stated

 getting  coal  from  the  public  Secto  private  sector  has  become  angry.  I  cannot  un-
 derstand  all  that.  There  is  no  private  Sector  now  after  nationalisation.  Now  what  interest
 he  can  have.  Shaw  Wallace  has  no  colliery  there.

 Shri  Samar  Guha  :  He  was  getting  from  NCDC.

 Shri  Damodar  Pandey  :  I  may  tell  you  that  NCDC  ha  3  no  omce  there.  The  Private
 Sector  has  been  converted  into  Public  Sector.  Now  what  int have  some  collieries  there  and  they  take  the  coa  £2  lu lta  thas  erest  they  can  have  ?  Tatas

 their  own  factories.
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 भारतीय  उर्वरक  निगम  के  बारे  में  चर्चा 20  1895

 T  do  not  want  to  crtiticise  any  individual.  I  also  do  not  have  any  enmity  with  any  indivi-

 duai.I  am  not  tospcakfor  and  against  anybody.  I  have  no  direct  connection  with  Feriilizer

 Corporation.  What  said  on  the  calling  Attention  was  based  on  the  mz  terial  which  was  avai-
 lable  with  me.  If  there  was  anything  which  was  not  fact  the  hon.  Member  or  any  other  Mem-
 ber  who  was  then  present,  could  have  pointed  out  to  me.  Even  today  I  say  that  all  those  things
 which  I  said  were  facts  and  they  are  correct.  do  not  want  to  repeat  them  because  they  are
 all  on  record.  The  way  the  things  are  going  on  there  and  also  kceping  in  view  the  industrial
 relations  and  the  tussel  which  is  going  on  among  the  officers  there  is  no  other  alternative  except
 to  overhaul  the  whole  set  up  thoroughly:  Anyone  whe  is  found  guilty  should  be  removed  from
 services  and  anyone  wno  is  able  and  anyone  without  whom  work  cannot  go  on  should  be  re-
 tained.  There  is  no  other  aiternative.  There  was  a  tussel  between  Dr.  Mukher)ée  and  Chakia-
 varti.  Both  were  trying  to  degrade  each  other.  Where  were  the  question  of  ethnic  minority
 then.  So  am  not  talising  about  easterim  etc.  I  neve:  had  any  feith  in  it  as  I  had  remained  in
 labour  struggles.  I  have  several  things  to  show  that  what  Dr.  Mukherjee  has  written  against
 Chakravarti  and  what  Dr.  Chakravarti  has  written  against  Dr.  Mukherjee.  I  have  ne  time  to
 go  in  all  those  things.  My  submission  is  that  decision  should  be  in  the  interest  of  the  corpora-
 tion  and:  country  and  keeping  in  view  the  gravity  of  the  lapse  on  the  part  of  the  officers.  Even
 good  officers  can  commit  mistakes.  Reorganisation  is  essential  in  the  interest  of  the  corpora-
 tion  itself.

 at  Sto  क०  बरुआ  :  उबर  निगम  के  कार्यकरण  सम्बन्ध  में  यह  चर्चा  उठाने  के  लिए  मैं  श्री  समर
 गहन  का  बड़ा  आभारी  हु  ।  आशा  है  वे  एसी  ही  चर्चा  मेरे  मंत्रालय  के  अन्य  सरकारी  उपक्रमों  के  सम्बन्ध  में
 भी  उठाएंगे  |

 श्री गुह  ने  बताया  कि  अकेले  ट्राम्बे  में  9  करोड़  का  लाभ  हुआ  है  पर  उर्वरक  निगम  के  अन्य  कारखाने

 भी  है  जिनमें  घाटा  हुआ  और  ag  लाभ  केवल  5  करोड़  रुपय  रह  गया  |  उनका  कहना  सही  नहीं  है  कि

 केवल  उर्वरक  निगम  ने  ही  लाभ  कमाया  है  ।  अन्य  निगमों  ने  भी  लाभ  कमाया  है  ।  किसी  भी  संस्था  के

 बारे  में  कुछ  कहते  समय  हमें  उसकी  अच्छाइयों  और  दोनों  का  उल्लेख  करना  चाहिए  ।  उबर  निगम  का

 सारा  कायें  केवल  तीन  व्यक्तियों  पर  ही  निभा  नहीं  उसमें  सभी  लोगों  का  सहयोग  है  ।  और  उन्हें  भी

 उसका  श्रेय  मिलना  चाहिये  |

 प्राकृत  स्मिति  ने  अपने  प्रतिवेदन  में  कहा  है  कि  देशीकरण  के  नाम  पर  एक  लम्बे  समय  तक  fatal

 से  बे्रक  आयात  करने  पर  विदेशी  मद्रास  खां  करने  क्या  तुक  थी  जबकि  यह  काम  विदेशी  प्रौद्योगिकी

 बीचों  की  सहायता  से  इससे  कम  समय  और  कम  विदेशी  मुद्रा  बचें  करके  हो  सकता  था  ।  एक  व्यवस्थापक

 को  इन  सब  बातों  पर  विचार  करना  पड़ता  है  ।  अतः  हूं  सब  कुछ  प्रौद्योगिकी  विज्ञ  पर  ही  नहीं  छोड़  देना

 चाहिए  ।

 यह  भी  कहा  गया  कि  कोई  विदेशी  सत्ता  इस  दिशा  में  काम  कर  रही  है  ।  निःसन्देह  अमरीका  अथवा

 रुस  नहीं  है  और  अन्य  देश  जिनका  इसमें  कुछ  हित  है  इतने  छोटे हें  कि  ag  कुछ  भी  करने  में  अमम  है  ।

 रूबरू  उत्पादन  के  नए  तरीकों  का  विकास  करना  प्रशंसा  का  विषय  है  पर  निवेश  आदि  सम्बन्धी

 अन्य  समस्याएं  भी  है  ।  नए  तरीके  से  खर्च  129  करोड़  रुपये  जबकि  मट्टी  तेल  पर  आधारित  कारखाने

 स्थापना  पर  केवल  80  करोड़  रुपये  ।  अतः  इन  सब  बातों  को  ध्यान  में  रखना  आवश्यक  है  |

 निर्धारित  मूल्य  अधिक  ्  लय  वसूल  सरकार  के  लिए  लाभकारी  होने  पर  एक  गलत  काम

 है  बेश  के  कानून  का  उल्लंघन  है  ।  उधर  निगम  के  अधिका  रियों  ने  डा०  मुखर्जी  की  जानकारी  से  अमो  निया

 सल्फेट  के  एक  वेगन  के  15,000  रुपय  वसूल  किए  जबकि  उसका  मूल्य  11,000  रुपया  था  ।  इस  अधिक

 मूल्य  को  कौन  देगा  ?  निस्सन्देह  किसानों  पर  इसका  भार  पड़ेगा  ।  यह  सही  है  कि  ऐसा  व्यापारियों  पर

 बकाया  पड़ी  धन  राशि  को  वसूल  करने  के  लिए  किया  गया  था  ।  पर  वह  था  तो  गलत  ही  ।  जिनके  ऊपर

 बकाया  है  उनके  विरुद्ध  दीवानी  मामले  चलाए  गये  हैं  ।
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 Discussion  re.:  Fertilizer  Vaisakha  20,  1895  (Saka)

 Corporation  of  India

 fa  डी०  Fo

 gq  रक  निगम  के  अधिकारियों  ने  दो  प्रकार  की  अनियमितताएं  की  ।  एक  तो  ज्यादा  मूल्य  लिया  दूसरे

 जो  उर्वरक  आन्ध्र  था  वह  मद्रास  और  मैसूर  जो  कि  न्याय  संगत  नहीं  था  ।  मे  जो  कुछ  कह  रहा  हूं

 वह  प्रतिवेदनों  के  आधार  पर  कह  रहा हूं  ।  में  किसी  भी  अधिकारी  से  परिचित  नही ंहूं  और  न  ही  मेंने  उनका

 नाम  सुना  है  ।  उन्हें  मुअत्तल  नहीं  किया  गया  है  बल्कि  छुट्टी  पर  जाने  को  कहा  गया  है  ज्यों  ही  केन्द्रीय  जांच

 ब्यूरों  उन्हे  आरोपों  से  बरी  कर  देगा  उनके  विरुद्ध  कोई  कारवाई  नहीं  कीਂ  जायेगी  |  जो  न्यायसंगत  होगा  1

 वहीं  होगा  |

 सभापति  महोदय  :  सभा  कल  11  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 इसके  पश्चात्‌  लोक  सभा  11  1973/21  1895  के  ग्यारह  बजे  तक

 के  लिए  स्थगित

 The  Lok  Sabha  then.  adjourned  till  Eleven  of  the  clock  on  Friday,  May  1,  1973/
 Vaishakha  21,  1895  (Saka
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